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 विषय  सूची| (000९1 छा५1'५

 अंक  16  1974/25  1896  ( xr)
 No.  19--Friday,  August  16,  1974/Sravana  25,  1896  (Saka)

 प्रदनों  कें  मौखिक  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ता  भप्र०  संख्या  qt

 fear *S.  Q.  Nos.  qua  SuRJECT  PAGES

 365  राष्ट्रीकृत  बैंकों  का  कार्यकरण  Functioning  of  Nationalised
 Banks.  1-3

 Tourists  visiting  India  during
 366

 वर्ष
 1973-74  में  |  भारत  में  आये

 1973-74  3~4
 पयटक

 International  Flights  via  Cal-
 367  कलकत्ता  होकर  वाली  cCutta  4-8

 ष्ट्रीय  उड़ाने

 Exports  to  Bangladesh  8-10
 368  बंगला देश  को  निर्यात

 371  राष्ट्रीय  अन- च्झ
 Taking  over  of  the  National

 Economic Council  of  Applie
 संधान  परिषद  का  प्रबन्ध  सरकार  Recearch ANC  .

 द्वारा  अपने  हाथ  में  ०७ नना ||

 Ban  णा  Export  of  Yarn  11-13
 372  सूत के के  निर्यात पर  प्रतिबंध

 Re  s  by  Income  Tax  Autho-

 rities  in  Bombay  13-15 373  में  आयकर  अधिकारियों  द्वारा

 374  पर्यटक  लक्ष्य  Tourist  Target  15-17

 प्रदनों  के  लिखित  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ताज  प्र०  संख्या
 8.0  Q.  Nos.

 Loan  advanced  by  Nationa- 369  राष्ट्रीयकृत  बैंको  द्वारा  उत्तर
 lised  Banks  in  U.

 म |  |  ा vv  est  Bengal  Bihar  and  18

 दिये  गये  ऋण

 Payment  of  Income  Tax  by 370  वकीलों  और  इंजीनियरों

 द्वारा  आयकर की  अदायगी
 Doctors,  Advocatesand  Engi-
 neer  18-19

 20 375  कोचीन
 में  असैनिक  हवाई  अड्डे

 Civil  Airport  in  Cochin

 किसी  नाम  पर  afar  ag  --  चिन्ह  इस  बात,का
 द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस

 सदस्य  न  वास्तव  में  पूछा  था  |

 *The  Sign  +  marked  above  ‘the  name  of  a  member  indicates  that  the  Question
 was  actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.

 (i)

 LS.S.(ND)/74



 प्रदनों  के  लिखित  जारी  )  (WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 पष्ठ alo  To  सख्या

 Q.  Nos.  विषय  SUBJECT  PAGES

 376  बम्बई  में  कपड़ा  मिल  मालिकों  और  Loan  Advanced  by  Nationalised

 Banks
 to  Textile  Owners  and

 को  usdted 9 tat बैंकों  Industrialisis  in  Bombay  20
 द्वारा  feat  गया  ऋण

 New  le  Policy  to  Boost 377
 निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  नई  कपड़ा  e  = ज्वर

 नीति  Exports

 378  देशों  से  सहायता
 Aid  from  COMECON  Coun-

 tries  द  pr 2I

 Development  of  Gir  Forest 379  जूनागढ़  में  गिर  वन  रक्षित
 Sanctuary  in

 Junagarh  ((७६]- स्थल का  विकास
 arat) .

 21-22

 38  fire  बंक  ऑफ  इंडिया  द्वारा  बक  Raise  in  Bank  Interest  Rates
 by  Reserve  Bank c १16  India  22

 ब्याज  दर  बढ़ाया जाना

 381  जतों  के  निर्यात में  कमी  Decline  in  Footwear  Export  22

 382  कछ  मिलों  द्वारा  निर्यात  दायित्वों  Non-fulfilment  of  Export  Obli-

 पूरा  न  किया  जाना
 gation  by  certain  Mills

 383  सिले  act  निर्यात  Export  of  Ready  made  Garmentt  23-24

 384  मिलों  को
 ह  अपने !  नियंत्रण  Taking  over  of  Textile  Mills

 म  लना

 अता०  To  सख्या

 (2,  Nos

 2542  कराधान  प्रणाली  संशोधन  Changes
 in

 नमा
 of  Taxa-

 tion  24-25

 2543  पंजाब  के  राज्य  सहकारी  बैंकों  11611.  of  Moncy  by  ARC

 in  State  Cooperative  Banks
 को  कृषि  निगम

 in  Punjab  25

 पंजी  निवश

 2544  समझौतों  अखबारी  Import  of  Newsprint  according
 o  Agreement  ी

 कागज का आयात आयात

 2545  बांध  क्षेत्र  में  वर्षा  Experiments  for  Artificial  Rains

 लिये  परीक्षण
 in  Rihand  Dam  area ii  25

 2546  कार्यालयों  म  गलीफोन  Telephone  Calls  in  Government
 ि  26 WJITTICes

 Levy  of  Employment  Tax 547  रोजगार  कर  लगाना  जाना

 26 2548  चीनी पर  WTeH  में  afe  Rise  in  Tariff  on  Sugar

 2549 बजट  घाट  में  कमी  करना  Reduction  in  Defi-

 cit  26

 2550  बिड़ला  बप  उद्योगों  के  द्वारा  करों  Evasion  of  Taxes  by  Birla  Group
 of  Industires  e  27

 का  अपवचन

 (ii)}



 प्रदनों  क़े  लिखित  (are  /  एप
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conid

 अता ०  प्०  सख्या  ८
 विषय  801६5 U.  Q.  Nos  ,  SUBJECT

 Loss  suffered  by  Central  Indus- 2551  रेल  क  कारण  महाराष्ट्र
 केन्द्रीय  उद्योगों को  क्षति

 tries  in  Maharashtra  due  to
 Rail  strike  .  27

 gan

 2552  रेल  हड़ताल  क  कारण  मध्य  प्रदेश के
 Loss  suffered  by  Central  indus-

 iries  in  M.P.  due  to  Rail
 केन्द्रीय  उद्योगों  को

 हुई  क्षति  strike  27

 2553  रल  हड़ताल  के  कारण  पश्चिम  Loss  suffered  by  Central  Indus-

 बंगाल  में  केन्द्रीय  उद्योगों  को  tries  in  West  Bengal  due.  to
 Rail  strike  28

 टुई  क्षति

 2554  लह्ाख  में  शाल-उन  उद्योग  का  Development  of  Shawl  wool

 Industry  ia  Ladakh  28
 विकास

 2555  रेलवे  हड़ताल  क  दौरान  इंडियन  Additional  flights  operated  by

 एयरलाइंस  की  अतिरिक्त  उडानें  Indian  Airlines  during  Rail-

 way  Strike  .  .  28

 2556  रणजीत  नई  दिल्‍ली में  Steps  to  ensure  strict  health
 regulations  n  Ranjit  Hotel

 स्वास्थ्य  संबंधी  विनियमों  को
 Del  n  .  28-20

 सख्ती से  लागू  करने  को  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  कार्यवाही

 2557  1974  के  लिए  भास्त-रूस  व्यापार  Indo-Soviet  Trade  Plan  for

 योजना  10974  29

 2558  इंजीनियारिम  वस्तुओं  के  Reimbursement  of  price  dif-

 कर्ताओं  को  -  सल्य  अंतर  की  ferential  to  Exporters  of

 Engineering  |  (0005  29-30
 पत

 2559
 राष्ट्रीयकृत

 बेंकों  द्वारा
 गुजसत

 म  of  Money  by  Na-
 tionalised  Banks  in  Agricul- कृषि  क्षेत्र में  लगाई  गई  पूंजी  tural  Sectorin  Gujarat.  30

 2560  चायका  मलय  समीकरण  पद्धति  Price  pooling  system  of  Tea  30

 had
 2561  आयात  नीति  द्वारा  प्रदान  की  IQ  Facilities  provided  by  Import

 सचिधाएं
 ०  11009  द  31

 Cash  Assistance  to  Walnut  to
 2562  अखरोट  के  निर्यातकर्ताओं  को  नगद

 Exporter.  ह
 सहायता

 2563  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  वर्ष  1973-  Business  Completed  by  LIC

 during  1973-74  32
 74  यापार

 2564  वष  1974-75  म  पजाब  तथा  Opening  of  Branches  of  Nationa-
 lis  ed  Banks  in  Punjab  and

 हरियाणा  में  राष्टीयकृत  बैंकों  की  ra  yana  dul  ing  1974-75:  32
 खाय ख ख

 Seizure  of  Black  Money  In
 2565  कलकत्ता  और  दिल्ली

 Bombay,  Calcutta  Madras
 म  बरामद  किया  काला  and  Delhi  32-33
 at

 क
 (11 )



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर--(जारी )  {WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conid

 अता  प्र०  सख्या  पष्ठ

 १05.  विषय  SuBJEC1  Pac  Es

 2566  निर्यात  परिषदों  क  कृत्य  Functions  of  Export  Councils  33-34

 2567  चीनीਂ  का  निर्यात  Export  of  Sugar  34

 2568  जीवन  बीमा  निगम  की  पालिसियों के ry
 Revisicn  of  Rates  of  Premium

 प्रीमियम और  डिवीडेंड  को  दरों
 and  Dividend  on  LIC

 |  Pelt cies  34-35
 का  पुनरीक्षण

 2569  केरल  में  लीड  बेक  योज  के  Implementai:on  of
 Schemes  Chalked  out  under

 अंतगंत  बनाई  गयी  विकास  योजਂ  Lead  Bank  Scheme  111
 नाओं  का  क्रियान्वयन  Kerala  r 3  च्

 2570  केरल  में  आयकर  Arrears  of  Imcome  Tax  in

 राशि  Kerala  3  J cr

 2571  गत  दो  auf  पता  लगाया  -  गया  Black  Money  unearthed  during

 कालाधन  last  Two  Years  36

 केरल  अधिक  संख्या  में  Potential  for  More  Textile  In- 2572  न  डा

 सिलों  की  स्थापना  F  लिए  क्ष  dustries  in  Kerala  36-37

 2573  राज्य  व्यापार  निगम  are  प्स्तकों  37 Impo-t  of  Books  by  STC

 का  आयात

 2574  फर्मों  और  व्यक्तियों की  ओर  एक  Arrears  of  Income  Tax  against

 लाख  रुपयों  a  अधिक  बकाया  Firms  and  above

 rupees  one  lakh  37-39
 आयकर की  राशि

 2575  चालू  वर्ष  क  दौरान  चीनी  का  निर्यात
 Export  of  Sugar  during  0111

 year  |.  ह्  च्े  39 चि

 39-40
 2576

 विदेशी  सहायता
 Foreign  Aid

 Decline  in  Export  1.0
 पिट

 Manu-
 2577  पटसन  वस्तुओं के  निर्यात  में  factures  40

 Bomb  Explosion
 I.A.

 2578  ढाका  में  इंडियन  एयरलाइंस के  office  in  Dacca  चि  क  40
 कार्यालय के  सामने  aq  विस्फोट

 Demand  by  Handloom  Weavers
 2579  धागे  के  मल्यों  में  को  रोकने  to  Check  increase  11  price

 की  हथकरधा ated  मांग  of  Yarn  40-4

 Payment  of  Salaries  to  ‘Telex
 2580  fad  मंत्रालय  मेंटलेक्स  आपरेटरों  को

 बेतनों का  भगतान
 Operatorsin  the  Ministry  of

 Finance  *  क  4F

 2581  बंगला  देश  को  निर्यात  Exports  to  Bangladesh  41-42

 Facilities  for  Tourists  Vistting
 2583  नल  सरोवर  की  पक्षी  Birds  of  Na

 शरणस्थली शाएनर  की  यात्रा  करने  वाल
 Sanctuary

 Sarovar  (Gujarat)  4.2

 wien  को  सुविधायें

 (iv)



 seat  के  लिखित  (sire)  )  /WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conid

 अता०  प्र०  सख्या

 U.Q.N  विषय  SUBJECT  PAGES

 2584  निर्यात  कार्यों  में  लगी  विदेशी  कम्प
 Indian  Par  ticipation  in  foreign

 Companies  engaged in  Exports  42-43
 नियों  भारतीय  भागीदारी

 Investment  opportunities  In 2585  दक्षिण  ya  एशिया  में  पूंजी  निवेश
 South  East  Asia  ,  43 के  असवर

 2586  बेकिंग  आयोग  की  सिफारिशों  पर  Decision  of  Government  on  the

 Recommendations
 of  Banking सरकार  का  निणंय  Commission. ey

 e  e  .  43

 Pur  chase  of  «Airbuses’  by  Indian 2587  इंडियन  एयरलाइस  ट्वारा  एयरबस
 की  खरीद

 Airlines  .  ्  44

 Utilisation  of  Hangars  at  Cal- 2588  कलकत्ता  .  हवाई  ASS  पर  का
 cutta  Airport  .  44-45

 Ganja  and  Smuggled  4  xoods 2590  भारत-नेपाल सीमा  पर  पकड़ा  गया  गांजा
 Seized  ०  Indo-Nepa!  Border

 और  तस्करी  का  सामान  45

 2591  Proposal  to  Turn  the  Moncy औद्योगिक  उपक्रमों
 Advanced  by

 सरकारी  वित्तीय ,  संस्थाओं  द्वारा
 Government/

 Public  Financial  Institutions
 दी गई  धनराशि  at  ईक्विटी ५

 to  Industrial  Undertakings

 शेयरों
 मं

 बदल
 ने  का  प्रस्ताव  into  Equity  Shares  e  e  45-46

 2592  fan  वर्षा  के  लिए  प्रयास  ts  for  Artificial  Rains  46

 2593  सी०  Sto  Uo  पटना  के  कार्यालय  Det
 erioration

 of  क किट टा। ए  of

 works  in  the  office  of  CDA
 कार्य  क़शलता  में  गिरावट  Pa  na  e  e  49-47

 x
 2594  खाड़ी  क  देशों  को  में  Dectfine  in  Exports  to  Gulf

 कमी
 Countries  क  .  e  47

 2595  हथकरधा  उद्योग  के  Separate  Commissioner  for

 आयुक्त
 Handloom  Industry  47

 2596  काफ  के  मलय  में  Increase  in  price  of  Coffee  थि  47-48

 2597  बाठ  से  राहत  कार्यों  क  लिये  Financial  Assistance  to  Assam

 or  Relicf  Works  due  to  Floods  48 आसाम  को  वित्तीय  सहायता

 2598  निर्यात  कीमत॑  Increase  in  Jute  Export  prices  48

 2599  ऋण  नियंत्रण  से  राहत  देने  के  Request  made  by  Finance  Mi-

 बारे  में  पंजाब  के  faq  मंत्री  nis  ter  of  Punjab  Regarding
 Relief  from  Credit  Squecze  48-49

 ra  अनरोध  किया  जान

 2600  रुपय  का  जनसूल्नन
 Devaluation  of  Rupee  49

 TIndo-Srt  Lanka  Trade  Relations 2601  ATTA-Ay  व्यापार  संबंध  49

 (v) LS



 sat  के  लिखित  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Conid

 अता ०  प्ठ०  स
 पष्ठ ८

 PAGES
 U.  Q.  Nos  SuBjECT

 Implementation  cf  ordar_  in  re-
 2602  रक्षा  लेखा  के  क़्छ  नियंत्रकों  क च्  gard  to  Transfer  of  Certain

 स्थानान्तरण के  बारे  में  आदेश  Contro os  £7,  11८7  of  Defence  Acco-

 ay  क्रियान्विति  unts  49

 2603  रक्षा  लेखा  विभाग में  काम  Change  in  Designation  of  Acco-

 untan  fs  UDC:  and  LDCs
 रहे  उच्च  श्रेणी  लिपिकों ~  Working  in  Defence  Accounts
 और  निम्न  श्रेणी  लिपिकों  क  50 Department

 पदनामं  ear

 Amount  Granted  by  Govern- 2604  पटना  के  रक्षा  लंखा  नियंत्रक  क
 ~  ment  ‘Wet

 कायालय म  चलाने के  for  Running
 Canteen’  in  the

 office  ०
 of  CDA

 लिये  सरकार  द्वारा  गई  Patna  ry  59-53

 राशि

 2605  ही  के  निर्यात  विलंब  Loss  of  Foreign  Exchange  due  to

 Delay  in  Export  of  Rose  Wood  53
 के  कारण  विदेशी  मुद्रा

 की
 हानि

 2606  Opium  Cultivation  in  Dehra
 देहरादून  में  अफीम  की  खेती

 Dun  e  od  537-54

 2607  विदेशों  में  भारतीय  बनाई  Scope  for  Indian  Woollen  Kni-
 twar  Abroad  54

 के  वस्त्लों  की  मांग

 2608  इंडियन  फार्मेंस  फर्टीलाइजर  Loan  advanced  by  LIC  to

 Indian  Farmers  Fertilize:
 पोरेशन  लि०  को  भारतीय ora  Corporation  Limited  54725
 बीमा  निगम  द्वारा  दिया  गया  ऋण

 cf  Co 2609  पयंटन  केन्द्रों  में  नाम  Display  ymmunal  namec

 बोर्डों  का  प्रदर्शित किया  जाना
 Boards  at  places  of  Tourist
 Resor  ts  श  55

 2610  निर्यातकर्ताओं  को  संरक्षण देने  के  Suggestion  by.  Export  Credit
 ind  Guarantee  Corporation

 at  में  एक्सपोर्ट us  of  India  to  SBI  regarding
 गारंटी  कारपोरेशन ऑफ  इंडिया  protection  ty  Exporters  95
 द्वारा  स्ट्टठ  बेक  आफ  इंडिय

 को  सुझांव  देना

 2611  भारत-सुडान  व्यापार  करार  Indo-Sudanese  Trade  Agreement

 Air  56 2612  बगला  हवाई  समझौता  pact  with  Bangladesh

 2613  कश्मीर  में  शाल  उद्योग  &  lage  of  raw  material  in
 s  imina  Shawl  Industry को  माल  की  कमी  in  Kashmir  57

 2614  दिल्ली  gag  अड्डे  के  प्रस्थान  Working  of  Airconditioning
 Plant  in  the  depariure  lounge

 लांज ग  में  of  Delhi  Airport  51.0
 कलन  संयंत्र का  कार्यकरण

 (v1)



 meat
 के  लिखिंत  उत्तर-- (जारी ) /#हापाप

 ANSWERS  TO  QUESTIONS--Contd

 qs अता ०  सख्या

 विषय  Paces
 U.  Q.  Nos  SUBJECT

 Increased  investment  from  West
 2615

 पश्चिम  जर्मनी
 से  बढ़ा  हुआ  पूंजी  11111)  57.0

 निवेश

 2616  स्टट  बक  आफ  Amount  ofloangranted  by  SBI  to
 इंडिया  द्वारा  sma!]  farmers  in  Madhya

 मध्य  प्रदेश  में  लघु  किस  Pradesh  .  57-58
 को  दिये  गये  ऋण

 2617  सेवानिवत्त  सैनिकों  बढ़ी  हुई  Payment  of  I
 Increase

 Pension  to

 Retired  Military  Personnel  58
 पेशन  की  अदायगी

 2618  कंडक्टरों  पर  उत्पाद  शल्क  Excise  Duty  on  Conductors  58-59

 2719  विश्व  बंक से  ऋण  Lean  from  World  Bank  59

 Trade  between  India  and  USA  60
 2620  भारत  और  अमरीका  बीच

 व्यपार

 60
 2621  आयात  में  अत्यधिक ate  Steep  rise  in  Imports

 नारियल  Export  of  Coir  and  Coir  Pro- 2622  नारियल जटा  और  ण  प  Avast  दि  ठ
 ducts  क  e  60

 से  बने  उत्पादों का  निर्यात

 2623  ITs |  को न  Financial  Assistance  to  States
 ह्ति  कार्यों  के  लिये

 for  relief  Works  ह  ह  61.0
 वित्तीय  सहायता

 2624  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  Loan  advanced  by  Nationalised
 Banksto  Persons  Companies

 कम्पनियों  और  निगमों  को  fit  and  Corporations  62

 गये  ऋण

 2626  Decline  in  Copper
 price

 विश्व  बाजार  में  तांबे  के  मलय
 Market  62

 में  गिरावट

 2627  स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  तथा  Application  received  under  self

 Employment  Scheme  by
 कृत  बैंक  को  स्व-नियोजन  योजना  SBI  and  Nationalised  Ban-
 के  अंतर्गत  प्राप्त  आवेदन-पत्र  ks.  62-63

 of  Finished  leather 2628  चमड  वस्तुओं  का  Export

 निर्यात
 Goods  63-64.

 2629  जीवन  बीमा  निगम  वित्तीय
 Schemes  submitted  for  Financial

 Assistance  from  LIC  by  the
 सहायता  लेनें  के  बारे  में  केरल  Government  of  Kerala  64-65
 सरकार  प्रस्तुत  योजनाएं

 2630  कोंगेज  के  आयात  के  लिये  करार  Agreement  for  Import  of  Papcr  65

 Frater  >  Centra  Ags MAUL  5515 ws
 2631  धार्मिक यात्री  केन्द्रों  के  ननवा  वा  istance  for  Develcp-

 ment  of  Pilgrim  Centres  65 केन्द्रीय  सहायता

 Price  of  Tea  ,  66 2632  चाय  का

 (vii)



 seat  के
 लिखित  )  छाप

 ANSWERS  TO

 qt अता ०  Ho  सख्या

 विषय  SUBJECT  PAGES U.  Q.  Nos

 Foreign  Exchange  carnings 2633 3  तारियल  जटा  तथा  नारियल

 उत्पादों के  से
 from  Export  of  Coir  and  Coir

 products  66-67

 विदेशी  Aart

 2634  वर्ष  1973-74  के  में  दिखाया  Budgetary  Deficit  during  19
 दरद

 गया  घाटा
 74  ्  65-68

 2635  वित्तीय  ay  1973-74  H  बजट  Budgetary  deficit  during  the
 68

 दिखाया  गया  घाटा
 financtal  Year  1973-74

 Estimaica 2636  1974-75  के  बजट में  € 8-60
 अनमानित  घाटा

 during  the  year  1974-75

 2637  गाइडों  के  लिये  Training  Institutes  for  Tourist प्राशक्षण
 Guides  .  69

 सस्थान

 2638  सभी  निर्माण  एककों  पर  अनिवार्य  Compulsory  Export  obligatory

 नर्यात  ,  बाध्यता  लागू  करना
 on  Manufacturing  Units  69-70

 2639  बजत  योजनाओं  के  अन्तर्गत  Collection  under  Small  saving
 Scheme  10.0

 राशि

 2640  व्यापार का  विकास  Promotion  of  Mica  traac  ०-71

 2641  बिहार  द्वारा  ओवरड्राफ  Overdraft  by  Bihar  2.0

 2642  स्थल  '  के  में  दाजिलिंग  Publicity  about  as

 की  प्रचार
 a  Tourist  Spot  71

 2643  पर्यटन  स्थल  के  रूप  में  सुन्दर  बन han
 Master.  plan  to  develop  Sunder-

 का  विकास करने  क  लिये  बहत
 ban  as  a  Tourist  Spot  प्

 योजना

 2644
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 ७
 Utilisation  of  capacities  in  Pub-

 72-73
 क्षमताओं का  उपयोग

 lic  Sector  Undertakings

 to  various  State 2645  विभिन्न  राज्य  पर्यटन  विभागों  को  Help  given

 दी  सहायता
 Tourism  Departments  74

 2646  सरकार  गए  ऋणों  Rate  of  interest  on  overnment

 पर  ब्याज की  दर
 borrowings  .  74-75

 2647  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  बड़े  Amount  to  be  collected  from

 big  jute  industrialists  by  JCI  75
 पटसन  उद्योगपतियों वसुल
 की  जाने  वाली

 Problem  of  accumulation  of  long 2648  लम्बे  रेशे  वाली  रूई  किसानों  के
 सन  हर

 पास  जमा  हो  जाने  की  समस्या  Staple  cotton  with  farmers  4/2



 प्रदनों  कें  लिखित  उत्तर--(जारी ) / शर "ट  ANSWERS  TO  QUESTIONS  —Conta

 अंता०  Yo  सख्या  T&S

 विषय  PAGES Q.  Nos.  SUBJECT

 Scheme  to  attract  tourists  for
 2649  पर्यटकों  को  एयर  इंडिया

 आर्क
 travel  by  Air  India  76

 यात्रा  करने  न  आर्क  q  त  करने

 की  योजना

 2650  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  पड़ा  Imported  edible  oils  17  custody
 of  STG  76

 खाद्य  तेल

 2651  नियंत्रित  कपड़  का  उत्पादन  Production  of  controlled  cloth

 Maintenance  of  Incomplete 2652 नई  '
 दिल्‍ली  आयकर

 आयुक्त  records  in  the  0100  0 of of  Income
 रेंज  दो  के  कार्यालय  में  अपूर्ण  Tax  Commissioner.  Range-II,

 रिकाड  सखा  जाना
 New  Dethi  77

 2653  AT  उद्योगों  द्वारा  सिलाये  Export  of  Ready  Made  Garments

 by  Smal!  Scale  Industries  78
 कपड़ों  at  निर्यात

 tocol 2655  भारत  अफगान  व्यापार  प्रोटोकोल  Indo-A  fgan  Trade  Pro  78

 2656  आयकर  Income  Tax  Scrolls  |  78-79
 सूची

 Opération  of  Indian  Banks 2657
 विदेशों

 में  भारतीय  बैंकों  का
 79-81

 कार्यकरण
 in  Foreign  Countries

 81-82 2658  देश  faz  qh  Foreign  Banks
 in  the  Country

 2659  बंगलादेश  को  ta  के  माल  डिब्बों  Export  of  Railway  ‘wagons  to

 Banglz  cles  थे  82
 निर्यात

 2660  भूकम्प  के  झटकों  की  तिथियां  तथा  Dates  of  Occurance  and  intensity

 प्रचण्डता
 of  Earthquake  Shocks  83

 2661  भारतीय  रिज  बंक  के  कनिष्ठ  Suspension  of  Junior  officers  in
 RB

 अधिकारियों  का  निलंबित  किया
 85

 जाना

 2662  दिल्‍्लो- वाई  aS  क  आस-पास  Presence  of  Blue  Bulls  in  the

 Vicinity  of  Delhi  Airport  83-84
 नीलगायों  का  पाया  जाना

 2663  विश्व  बेक  से  ऋण  Loan  from  World  Bank  84

 Increas  in  Amount  of  Pensions 2664  पेशन  की  राशि  में  af  84-85

 2665  पशु  चार  क  निर्यात  sx  प्रतिबंध  Ban  on  Exp  t  of  attle  Feed  85

 2666  कतिपय  कम्पनियों  द्वारा  कम  राशि  Under  In
 oiced  Exports  of  Shri-

 Tanan
 क  बोजक  बनाकर  जापान  को  mps  to  Jj  apean  by  certain

 Companies  85-86
 iat  का  निर्यात

 2667  आयकर  को  बकांया  पर  Penalties  and  Interest  on  Arre-
 ars  of  Income  Tax  86 ताना  .  तथा  व्याज

 (ix)



 azaT  के  लिखित
 (sTa

 ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अत ०  To  सख्या  पृष्ठ

 U.  Q.  Nos  विषय  SuByecr  PAGES

 2668  देश  में  आपात  राहत  काय  के  लिए
 Proposed  cut  in  Amount  San-

 में
 ctioned  for  Emergency  Relief

 स्वीकृत  राशि  कटौती  करने
 work inthe  country  86-8;

 प्रस्ताव

 2669  मध्य  प्रदेश  a  कृषि  कार्यकमों  के  Contribution  made  for  Agri-
 cultural  programmes  in  Madh

 लिए  गई  सहायता
 ya  Pradesh  चे  87-88

 2670  ऑफ  afar  Senioriiy  of  Stz  ff  officers  Gradell
 in  the  Department  of  Banking रेशन  एड  डवलपमेंट  A  ग्रेड  दो
 Operation  and  Development.  88-89

 के  स्टाफ  आफिसरों  की  वरीयता  सुची

 2671  सरकारी  स्वामित्व  कीः  कम्पनियों  Loss  in  Government  owned  Com-

 म  घोटा  panies  e  89

 2672  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  Development  of  Tourist  Spots  in

 उत्तर  प्रदेश  में  पर्यटक  स्थला
 U.P.  during  Fifth  Plon  |  80-0०

 का  विकास

 2673  प्राथमिक  कृषि  समित्तियों  की  Scheme  initiated  by
 ercial  Banks  Regarding  Fin-

 पोषण  करने  के  बारे  में  व  णिज्यिक

 बको  ढारा  प्रारंभ  BY  गई  योजना
 ancing  of  Primary  Agricultu-
 ral  Societies  go

 Detention 2674  सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  of  Russian  Book
 Entitled  ‘Gulag  Archipelz  go आर्की  Gary  नामक  रूसी  पुस्तक  by  Customs  Authorities  go

 का  रोकां

 2675  भारत  से  निर्यात  बढाया  जाना  Increasing  of  India’s  Exports  gt

 2676  बैंक  स्थापना  Setting  of  Export  Impori  Park  (01

 2677  इंदौर  और  ग्वालियर  स्थित  जोवन  Complaints  received  agairst
 Regional  officers  of  LIC  at

 बीमा  निगम  के  क्षेत्रीय  कर्यालयों  Indore  and  Gwalior  01-02
 के  fang  प्राप्त  हुई  शिकायतें

 2678  भारत  म॑  विदेशों  के  पंज  निवेश  Return  on  Capital  Invested  by

 पर  लाभ  Foreign  Countries  in  India  92-03

 2679  औद्योगिक  प्रतिष्ठानो ं.  द्वारा  बोनस  Freczing  of  Payment  of  Perus

 by  Industrial  Establishments  93 की  अदायंगीਂ  पर  रोक  amar

 2680  अपरिष्कृत  पटसन  की  उत्प।दन  लागनत  Survey  Regarding  Cost  of  Pro-

 के  बारे  में  सर्वेक्षण
 duction  of  Raw  Jutc  93-94

 2681  मितव्ययिता  अभियान  के  परिणाम  Money  saved  as  Result  of  Eco-

 nomy  Drive  e  94-97 स्वरूप  धन  बचत

 2682  भारत  में  कार्य  कर  विदेशी  Evasion  of  Taxes  by  oreign

 बेकों  द्वारा  बार  अपवंचन
 Banks  operating  in  India  98-99

 2683  आयकर  at  द्वारा  पजाब  Raids  by  Income  Tax  Autho-
 rities  in  Punjab  and  Har-

 और  हरियाणा
 म  छाप  मारा  जाना  e  99-100 yana

 (x)



 पष्ठ

 15025 विषय  SuBJECT

 विरोदधिकार  का  Question  of  Privilege—

 धोमती विभा
 घोष

 ca  Incomplete  Informaticn  sent

 tothe  Speaker  re.  Arrest
 फ्तारी  के  बार  में  अध्यक्ष  के  अधरी  of  Shrima  ti  Biha  Ghosh

 Goswami  क  101-102 सुचना  भजना

 Re.  Information  given  by  the
 विधि  मंत्री  दवारा  समद्र  h  ताच  क  भमा

 Law  Muinist  Ql  a  bout  owner
 के  स्वामित्व  के  संबंध  दी  गई  सचना

 ship  of  Undersea  land  102-103
 के  बार  में

 Paper  Laid  on  the  Table  103 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 Assent  to  Bill  103 विधेयक  पर  राष्टपाति  की  अनमति

 सदस्यों  की  दोष  सिद्धि
 Conviction  of  Members  e  103

 sifacdaatizg  लोक  महत्व  विषय  की  ऑर  Calling  Attention  to  Matter  of

 Urgent  Public  lmportance—
 ध्यान  दिलाना

 Reported  heavy  lcesses  in  the जापान  को  लाह  अथस्क  के  निर्यात
 export  of  Tron  Ore  to

 म  भा  घाट  vr नः
 Japan—

 i  राम  भगत  पासवान  Shri  Ram  Bhagat  Paswan  103

 श्री  डी०  पी०  चंट्टापाध्याय  Shri  D.P.  Chattopadhya  105-106

 Business  of  the सभा  ष्ह्

 श्री  के  ि  रघुरामेया  Shri  Raghu  Ramaiah  106-108

 fauR  377  के  अधीन  मामले  Matter  Under  Rule  377  108-109

 Business  Advisory  Committee—

 46  वां  प्रतिवेदन  स्दीडत  Forty  sixth  Report  adopted  10G

 ५
 WaAtTaT  अनपरक  मांग  Suppl  ntary  Demands  for

 Grants  (Pondicherry), aic

 चविवरण  प्रस्तत  करना  Stateme  nt  pr  esented  110

 कम्पनी  (area  पर  अस्थायी  Companies  (Temporary  Res-
 trictions  on  Dividends  11.0 1.0 1

 faday—aoztaifia  Introduced  110-116

 Statement  Re.  Companies(Tem- कम्पनी  (arstieti  पर  BACUTAT
 orary  Restrictions  on  Divi-

 अध्यादेश  1974  और  कम्पनी  dends)  Ordinance,  1974  and
 we  अस्थायों  निबंधन  संशोधन  Companics  (tempera)

 y
 ठा  trtion

 Res-

 1974  के  बार  म  वक्तव्य  ि  2  2  Dividents) / Amendment

 Ordinance  1974  116-117

 (xi)



 (8S

 विषय  PAGES SuBJECT

 अतिरिक्त  wrest  Additional  Emoluments  (CGom-
 pulsory  Deposit) fader —

 पुरःस्थापित  करने  का  Motion  to  introduce—

 श्री  117
 प्रशवन्तराव  चब्हाण

 Shri  Yeshwantrzo  Chavan

 श्री  सेझियान  Shri  Sezhiyan  117

 श्री  मधु  लिमये  Shri  Madhu  Limaye  -  117-118

 श्री  सीमपाध  चटर्जी  Shri  Somnath  Chatierjee  118

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  वियेधकों  ओर  संकल्पों  Commiitce  on  Private  Members’
 Bills  and  Resolution  न् संबंधी

 118 44  यां  प्रतिवंदन--स्वी कृत  Forty  Fourth  Report-adopted

 कृषि-श्रमिकों  के  बार  में  Resolution  Re.
 Labour—

 tural

 श्री  Shri  Gadadhar  Saha गदाधर  साहा

 121 के०  सुर्यनारायण
 Shri  K.  Suryanarayana

 श्र  Shri  M.  Kathamutl.v  12i-123 एम०
 कत्तामुत्तु

 ८2 ह  मूल  चन्द  ड्प्गा  Shri  M.C.  Deca  123

 Shri  R.R.  Sharma श्रा  राभ  रतन  शर्मा  129-124

 श्री  राम  सहाय पांडे
 Shri  R.S.  Pandey  124-125

 oft  राम  क  Shri  Ramkanwar  .  fay

 श्री  वाई०  AMY  महाजन
 Shri  Y.S.  Mahajan  125-126

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwan  127

 आधे-घंटे  की  Half-an-Hour  Discussion-—

 Indian  ocean  as  a  free  Zone— हिंद  महासागर  को  शान्ति  क्षेत्र

 श्री  विश्वनारायण  प्रताप  सिंह
 Shri  Vishwanath.  Pratzp

 Singh  e  e  58

 Shri  P.  K.  Dev  128-1  29 श्री  पी०
 के  देव

 Shri  Surendra  Pal  Singh  129-130 श्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह

 (xi)



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण  )

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED
 TRANSLATE

 iD  VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 ABA,  16  अगस्त  1974/25  1896  (ate )

 Friday,  Augusi  16,  1974/Sravana  25,  1896  (Saka)

 VH-AAT  ग्यारह  बजकर  दो  मिनट  पर  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Two  minutes  pasi  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPEAKER  द्  the  Chair

 प्रइनों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANWERS  TO  QUESTIONS

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  का  कार्यकरण

 *
 565.  श्री  cea  सिंह  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 सरकार  को  पता  है  कि  aa  नगरीय  क्षेत्रों  में  बैंकिंग

 व्यवस्था  का

 लाभ  उठाने  वाले  विभिन्न  वर्गों  के  लोगों  के
 नमूना  सर्वेक्षण  के  अनुसार  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात्‌

 त  ी  द  al

 जाके
 दि

 at qq

 कि  थन  की  अपने  खाते

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  बन्द  करके  गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों  में  खोल  लिये  हैं  ;  और

 यदि  तो  बैंकों  का  कार्यकरण  कुलश  बनाने  के  लिए  सरकार  का

 क्या  कार्यवाही करने  का  है  ?

 वित्त  मंत्री  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 माननीय  सदस्य  का  संकेत  कर्मचारियों  और  उनके

 के  कारण  ग्राहक  सेवा  में  गिरावटਂ  नामक  शीर्षक  वाले  उस  लेख  की  ओर  है  जो  22

 1974  का  दैनिक  हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  था
 |

 ford  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसके  ध्यान  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  आई  जिससे

 पता  चलता  हो  कि  राष्ट्रीयकृत  में  खाते  बड़े  पैमाने  पर  बन्द  करके  गैर-राष्टीयकृत

 बको  में  खोले गय
 a
 Q
 a

 \

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  की  बराबर  यह  कोशिश  रही  है  कि  ऐसे  उचित  उपाय  किये

 लावनी

 ि  ee  ae
 अ

 नि

 a कमों  के  कार्यक्षेत्र  और  उनकी  विषय  वस्तु  में  उचित  परिवतेंन  करना  ,  तकनीकी  दृष्टि  से

 i
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 योग्य  कर्मचारियों की  भर्ती  फार्मों  तथा  प्रक्रियाओं को  सरल  प्रशासनिक  ढांचे

 का  विकेन्द्रीकरण  जए  शाद

 सहर

 द  विद

 कता  मोर  काक  सदा a
 सुधार  करने  की  दृष्टि  से  कमंचारियों  तथा  प्रबन्धकों  के

 बीच
 बेहत्तर  सम्बन्धों  को  बढ़

 देना  है

 सरकार  ने  ही  में  बैंकिग  आयोग  की  रिपोर्ट  के  11  वें  अध्याय  पद्धतियां

 और  प्रक्रियाएंਂ  ओप्रेटिंग  मैथड्स  एण्ड  में  दी  गयी  कई  सिफारिशें  स्वीकार
 at  ली  हैं  जिनमें  ग्राहक  सेवा  सहित  बैंक  कार्यकरण  से  सम्बन्धित  विभिन्न  बातें  आ  जाती

 बैंकों  से  कह  दिया  गया  है  कि  वे  जल्दी  से  ऐसे  कदम  उठाये  जिससे  कि  उन  सिफारिशों
 को  कार्यरुप  दिया  जा  सके  जो  मुख्य  रूप  से  बैंक  के  कार्यकरण  तथा  उनकी  कार्यकुशलता

 में  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  से  तैयार  की  गयी  है  ।

 श्री  uisea  सिंह
 :

 विंवरण  में  कहा  गहा  है  कि  as  पैमाने  पर  खाते  बन्द  करके

 बैंकों  में  नहीं  खोले  यह  भी  स्वीकार  किया  गया  है  कि  टाइम्स
 में  कर्मचारियों

 और  उनके  रुखे  व्यवहार  के  कारण  ग्राहक  सेवा  में  गिरावट
 red

 शीषक  से  लेख  छपा
 >  |

 विवरण  के  दूसरे  पराग्राफ  में  गया
 >

 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसके  ध्यान  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं
 आई

 है  जिससे
 यह  पता  चलता  हो  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  खाते  बड़े  पैमाने  पर  बन्द  करके

 कृत  बैंकों  में  खोले  गए  ७3 1 ह्

 विवरण  के  अनुसार  खाते  बन्द  करके  गैर-राष्ट्रीयकृत  बको  में  खोले  तो  गये  हैं  परन्तु  ऐसा
 बड़े  पैमाने

 पर  नहीं  हुआ  ।  क्या  हम  ऐसे  खातों  की  सही  संख्या  और  राशि  जाने  बिना
 यह  अनुमान  लगा  सकते  है  कि

 बड़ी  संख्या  में  ग्राहकों  ने  अपने  खाते  बन्द  करके  गैर-राष्ट्रीयकृत  बैंक  में  खोले  हैं

 श्री  Tata ATT  चव्हाण  :  माननीय  सदस्य  ने  गलत  प्रथ  लगाया है  जब  मैंने  बताया  कि  fora  बैक  ने

 सुचित  किया  कि  उनके  ध्यान  में
 एसी

 कोई  बात  नहीं  आई  है  जिससे  यह  पता  चला  हो  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंको

 से  खाते  बड़े  पैमाने  पर  बत्द  करके  गैर-राष्ट्री  यकृत  बैंक  में  खोल  गए  हैं  तो  माननीय  सदस्य  ने  इसका
 ae

 यह  लगाया  कि  कुछ  खाते  दुसरे  बैंकों  में  अवश्य  खोले  गए  हैं  ।  यह  सच  है  ।  परन्तु  यह  एक  सामान्य  स्थिति

 है  ।  लेकिन  हमें  यह  देखना  होगा  कि  प्रवृति  कया  है  ।  क्या  जानबुझकर  सभी  प्रकार  जमा  राशि

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  निकालकर  गैर-राष्ट्री  यकृत  बैंकों  में  जमा  की  गयी  है  ।  मैंने  सही  स्थिति  का  पता  लगाने

 के  लिए  प्रयत्न  किया  है
 ।

 यदि  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  की  संख्या
 100  तो  वर्ष  1969 में  राष्ट्रीयकृत

 बैंकों का  अंश  83.7  तथा  वरष॑  1973 में  यह  83.9  था  |  इस  प्रकार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  जमाराशी  में  कोई

 कमी  नहीं  हुई  है
 ।

 विदेशी  बैंकों  की  जमाराशी  में  कमी  हुई  है
 यह

 सच  है  कि  गैर-राष्ट्रीयक़
 त

 बैंकों  में

 राशी  की  प्रतिशतता  में  परिवर्तन  हुआ  है  और  इसमें  वृद्धि  हुई  है  ।  यह  स्वाभाविक  है  क्योंकि  छोटे  बैक  अपने

 क्षेत्र  में  सेवा  करते  हैं  और  जमाराशी  में  वृद्धि  करने  के  आदि  के  लिए  प्रयत्नशील  रहते  इसकी  उन

 पर  नए  गैर
 बेकिंग  क्षेत्रों  अथवा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैंकों  की  नई  शाखाए  खोलने  का  दायित्व  नहीं  होता

 जबकि  राष्ट्रीयकृत  बैंक  की  स्थिति  इससे
 भिन्न  है  ।  मेरे  विचार  में  इस  स्पष्टीकरण  से  माननीय  सदस्य  संतृष्ट  हो

 गए  होंग  कि  एसी  कोई  प्रवृत्ति  नहीं  रही  है  ।

 श्री  राजदेव  fag  :  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  कितना  समयोपरि  भत्ता  दिया  गया

 क्या  राष्ट्रीयकरण से  पुर्व  की  तुलना  में  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  इस  राशि  में  वृद्धि  हुई  है
 ?

 श्री  फहावन्व्राव  चव्हाण :  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  मिली है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  विशिष्ट  प्रश्न

 पूछेंगे  तो  मेँ  जानकारी एकऩ॒  करुंगा

 2



 25  1896  मोखिक  उत्तर
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 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  His  the  attention  of  the  Government  been  invited  to
 the  allegation  of  the  General  Secretary  of  Al!  India  Bank  Employees  Association.  am
 quoting  his  words

 one  case  about  Rs.  3  Crores  were  advanced  for  cornering  yarn.  We
 opposed  it.

 We  said  it  was  against  the  Government  policy.  But  the  I  came  forward  with contro!  of  advance  against  yarn.”’

 Is  it  a  fact  that  the  p:oposals  of  the  representatives  of  employees  of  nationalised  Banks,
 that  big  industrial 515  should  not  be  advanced  loans,  are  not  accepted  and  the  Governm  ent
 directors  reject  thei  7  proposals  ?  Have  such  complaints  been  brought  to  the

 notice  of the  hon.  Minister.

 Shri  Yeshwantrao  Chavan  I  had  read  their  articie  in  the  ne

 their  capacivy  as  directors,  they  can  raise  such  questions  before  their
 wspaper.  |  feel  in
 respective  boards

 Thereafter,  हि  tc  bd  21rd  of  directors  takes  a  decision  on  any  such  matter,  think  that  such
 a  d?zz'sion  would  hive  been  taken  on  m2rilts.  I  cannot  interfere  in  such’  matters.

 श्री  पी०  अर०  दिनाय
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  कुछ  प्रबन्ध  निदेशकों  के  सम्बन्धी

 गेर-राष्ट्रीयकृत  ast  के  निदेशक  बन  गए  हैं  और  उनके  कहने  पर  लाभकारी  खाते  राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 से  बन्द  करके  गैर-राष्ट्रीयकृत  बेक  में  खोले  जा  रह ेहै

 ?  क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  जमाराशी  की  प्रतिशतता
 केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के  संरक्षण  के  कारण  बनाई  रखी  जाती  है  ?

 त्रों  ANAT  चब्हाण  :  प्रश्न  के  प्रथम  भाग  में  कही  गई  बात  को
 न  तो  मैं  स्वीकार  ही  कर  सकता

 हूं  और  त  अस्वीकार  कर  सकता  हूं  क्योंकि  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  मिली  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  को

 कोई  जानकारी  है  तो  मैं  इसकी  जांच  कर्‌ने  के  लिए  तैयार हूं
 ।  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक

 Mo  नारायंग  चन्द  पाराशर  :  क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंको  की  विभिन्‍न  शाखाए  ऐसे  रजिस्टर  बनाती  है
 जिनमें  ऋण  सम्बन्धी  Waeq-Ta  दर्ज  स्वीकार  अथवा  अस्वीकार  किए  जाने  वाले  आवेदन-पत्नों  के

 कारण  दर्ज  हों  ताकि  सरकार  को  मालिक  प्रतिवेदन  भेजा  जा  इससे  लोगों  को  यह  पता  चला  जाएगा
 कि  उनका  आवेदन  पत्न  स्वीकार  हुआ  है  अथवा  नहीं  और  ग्रामीणों  को  बैंक

 कें  चारियों  के  व्यवहार  से  परेशान

 नहीं  होना  पड़ेगा  |

 tt sty  ATT ATF  ण  :  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  सराहनीय  इस  समय  अलग  अलग  बैंकों  से  सरकार
 को  कोई  जानकारी  नहीं  मिलती  ।  जब  सरकार  चाहती  है  तो  वह  सीधे  बैंक  से  अथवा  रिजवें  बैंक  के

 माध्यम  से  जानकारी  प्राप्त  कर  लेती  है  ।  मेरे  विचार  में  यह  एक  अच्छा  सुझाव  है  ।  लघु  ऋण  लेने  वालों  को
 बैंकों  से  ऐसी  जानकारी  मिलनी  चाहिए  ।

 ब  1973-74  में  भारत  में  आये  Taam

 +

 *
 366.  ७५ 21३  भगतराम  राजाराम  मनहर

 श्री  यमुना  प्रसाद  ATA  :

 क्या  पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe  वर्ष  1973-74

 में  भारत  में  कितने  ¢ Gach  आए  और  उनसे  कितनी  राशि  की  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  डा०  सरोजिनी  faa

 वर्ष  1973-74  के  दौरान  भारत  की  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  थी

 अनुमान  है  कि  इस  अवधि  के  दौरान  पर्यटन  से
 लगभग  67

 करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा

 ्य  आय  हुई
 |
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 Shri  Bhagatram  Rajaram  Manhar  There  is  no  doubt  about  it  that  tourism  has
 become  a  major  businessSin  almost  all  the  countries  of  the  world.  The  country  earns  foreign

 exchange  through  it.  It
 promotes  love  and  goodwill  amongst  countries.  According  to

 the  existing  rules,  the  foreign  tourist  has  to  pay  his  hotel  bill  in  foreign  exchange  by  which
 the  agents  are  benefited.  Is  the  hon.  Minister  taking  necessary  action  to  give  moncy  ex-

 change  facility  to  authorised  hotels,  tourist  agents,  big  railways  tations  cnd  to  scn.¢  par-
 ticulars  shops  ?

 Sto  सरोजिनी  महिषी :  मुद्रा  विनिमय  की  कई  स्थानों  पर  प्रदान  की  गई  है

 कुछ  लोगों  के  अतिरिक्त  सभी  विदेशी  पर्यटकों  को  विंदेशी  मुद्रा  में  भुगतान  करने
 के

 रि
 कहा  जाता  है  ।  इसके

 कुछ  सीमा  तक  विदेशी  मुद्रा  की  हेराफेरी  में
 कमी

 हुई
 भी  मुद्रा जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  होटलों  के  अतिरिक्त  अन्य  स्थानों  में

 विनिमय  की  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  हैं  और  इससे  स्थिति  सुधरी  है  तथा  इससे  1

 972  के  बाद  से  विदेशी  मुद्रा  अर्जन  में  वृद्धि  हुई

 कलकत्ता  होकर  जान  वाली  अंतर्राष्ट्रीय  उडान

 *  367.  at  प्रिय  रंजन  दास  मंशी  क्या  पयटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 कलकत्ता  हवाई  अड्डे  से  हाल  में  कोई  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ान  बढ़ाई  गई  है

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  विदेशी  विमान  कम्पनियों  साथ  इस  बारे  में  बातचीत

 करने  में  पहल  की  है  कि  वह  कलकत्ता  होकर  अपनी  उड़ानें  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  रहे

 पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  ः

 ब्रिटिश  एयरवेज  ने  कलकत्ता  से  होते  हुए  अपने  परिचालनों  को  4  से  बढ़ा  5  सेवाएं

 प्रति  सप्ताह कर  दिया  है  ।

 भारत  सरकार  विदेशी  वाहकों  द्वारा  कलकत्ता  के  लिए  से  होते  हुए  अधि

 कारों  के  अनुसार  अनुसूचित  विमान  सेवाओं  के  परिचालन  का  अवश्य  ही  स्वागत

 वर्धन  करेगी  ।  I od,  यह  संबंधित  एयरलाइंस  का  काम  है  कि  वे  अपने  अधिकतम  वाणिज्यिक

 लाभ  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  ca  संबंध  में  पहल

 at  प्रियरंजन  दास  मंशी :  कलकत्ता  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  ने  हाल  ही  में  एक  नया
 ara  प्रय्र्‌ः  दे  है  की  A  स  जस  ह  aed  र  संदर्भ  में

 का  सबसे  बढ़िया  भवन  मैं  मंत्री  महीदय  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  वर्ष  1968  तक  कलकता
 हवाई  अड्डे  से  कितनी  उड़ाने  भरी  गई  और  Fo  एल०  बर्मा  एयरवेज

 सहित  लगभग  सभी  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों  द्वारा  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  से  उड़ाने

 भरना  रह  क्यों  कर  दिया  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  से  इन  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों

 द्वारा  फिर  उड़ाने  शुरू  करने  का  वातावरण  पैदा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  प्रभावी

 कार्यवाही की  गई  है  ?

 oar
 इण्डिया  को  छोडकर  कलकत्ता

 या

 होकਂ  अन्तरराष्ट।य॑ सरोजिनी
 महिषी :

 उड़ान

 भरी  जाती  एयर  और
 af

 डयन
 एयरल!इन्स  मलाक

 ws  सख्यी

 जाती  वर्ष  1969  kay
 eld

 संख्या  Lo
 ore

 |  धीरे  धीरे  उन्होंने  देश  के
 rr et  भाग  की  स्थिति  को  ध्यान  चग  रखते  हुए  उड़ाने  बन्द  कर  दीं  माननीय  सदस्य  जानते
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 हू  fe  va  समय  स्थिति  कितनों  अस्थिर  थ  और  fea  प्रकार  अन्तर्राष्ट्रीय  उड्डयन  सेवाओं

 को  सुविधाएं  प्रदान
 नहीं

 की
 गई

 अब
 धीरे

 धीरे
 यात्री  बढ़ते  जा  रहे  कलकता  से

 अस्तर्राष्ट्रीय
 विमानों  से  यात्रा  करने  वालों  की  संख्या  वर्ष  1972  में  1,64,813  थी  जो

 वर्ष  1973  में  ब्ढ़कर  2,06,764  हो  गई

 sit  प्रियरंजन  दास  मुंशी :
 माननीय  मंत्री  जानती

 हूँ
 कि  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  से  काफी

 संख्या  में  उड़ाने  नहीं  भरी  फिर  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  के  अधीन  टरमिनल

 भवन  के  पीछ  फाइव-स्टार  होटल  बनाने  पर  मंत्रालय  विचार  करने  तथा  जम्बो  उडान

 के  लिए  प्रबन्ध  करने  के  गो छे  मल  कारण  क्या  थे  जबकि  एयर  इण्डिया  जम्बो  की  इस

 हुव।ई  अड्डे  उडाने  नहीं  भरी  जाती  ?

 डा०  सरोजिनी  महिषी :  एयर  इण्डिया  जम्बो  वहां  से  उड़ान  नहीं  भरता  है  ।  कलकत्ता

 से  होकर  6  उड़ाने  भरी  जाती  हैँ--तीन  ge  fem  की  ओर  तथा  तीन
 पश्चिमी

 दिशा  की

 ओर ।  इसके  लिए
 आवास  को  व्यवस्था  आवश्यक  इतलिए  भारतीय  wer  विकास  निगम

 ने  हवाई  ase  के  निकट  आवास  की  व्यवस्था  को  आवश्यक  समझा |

 प्रश्न  के  प्रथम  भाग  में  साननोय  सदस्य  ने  पुछा  हैਂ  कि  कलकत्ता  हवाई  aes  पर  टमिनल

 भवन  बताने  के  इतना  पता  बच  क्यों  गया

 at  प्रियरंजन  दास  मशी  मेने  ऐसा  नहीं  कहा  ari  मेंने  कहा  था  कि  यह  aaa  बढ़िया

 टर्मिनल  भवन  है  परन्तु  इसका  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा
 ।

 डा०  सरोजिनी  महिषी :  2  करोड़  रुपये  से  अधिक  लागत  &  बना  टर्मिनल भवन  देश

 के  पूर्व  भाग  में  यातायात  सम्भाव्यता
 को

 उड़ानों
 की

 संख्या  में  वृद्धि  करने  तथा
 अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  को

 परिचालन  सुविधाएं  प्रदान
 करने  के

 उद्देश्य
 से  स्थापित  किया  गया

 था
 ।

 कुछ
 स्पष्ट  कारणों

 जिनका
 उल्लेख  में  पहले  कर  चुकी  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ाने  बन्द

 हो  गई |

 कलकत्ता  से  होकर  अन्तर्राष्ट्रीय  विभानों  का  जाना  अथवा  ष  जाना  स्वविवेक  तथा  लाभ

 हानि  को
 देखकर

 तय  किया  जाता  यह  करना
 उनका

 कम  उदाहरण  के  लिएः

 की
 केवल  बम्बई  हवाई  अड्ड  से  उड्डयन  सवाएं

 हैं  इसके
 रुकने  के  दो

 स्थल
 और  भी  a ITs  और

 कलकत्ता  |
 लेकिन  अब  उन्होंने  कलकत्ता

 a
 उड़ाने

 बन्द  कर

 दोह  अब  केवल  बम्बई  हवाई  अड्डे  से  उड़ाने  भरी . जामे  इसी
 प्रकार

 के  विमान  जो  पहलें  कलकता
 और  दिल्‍ली  से  होकर  उड़ान  भरते  अब  बम्बई  और

 से  होकर  उड़ाने  भरते
 यह

 निर्णय  करना  सम्बन्धित  कम्पनी  का
 काम  है  कि  कौन  कौन

 से  स्थान  से  होकर  उड़ाने  भरना  लाभप्रद  होगा ।

 श्री  सोमनाथ  wast  :  मंत्री  महोदया  ने  बताया  था  कि  पश्चिभ  बंगाल  स्थिति  ऐसी

 थी  जिससे  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों  at  अपनी  विमान  सेवाएं  जारी  रखने  के  लिए

 प्रोत्सहन  नहीं  मिला  ।  क्या  यहं  सच  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  द्वारा  अपनी  उड़ाने

 बन्द  करने
 का  एक  कारण  बम्बई  और  दिल्ली  की  तुलना  में  पश्चिम

 में
 विमानों  में

 प्रयुक्त  होने  वाले  इंधन  पर  लगाए  गए  बिक्री  कर  की  अधिक  दर  क्या  we  एक  मुख्य

 कारण  मंत्री  महोदय  ने  यह  भी  बताया  कि  भारत  सरकार  विदेशी  विमान  कम्पनियों
 उनकी  हकदारी  के  कलकत्ता  के  लिए  उड़ान

 सेवाएं
 बढ़ाने  के  लिए  प्रोत्साहित

 करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  से  उनका  क्या  तात्पयं  है  ?

 डा०  सरोजिनी  महिषी :  देशों  के  बीच  कई  द्विपक्षीय  anata feo aa किए  जाते  आमतौर

 पर  दो  हवाई  अड्डों  से  उड़ाने  भरने  की  अनुमति  दी  जाती  मद्रास
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 और  दिल्‍ली  में  से  कोई  दो  हवाई  अड्ड  चूने  जा  सकते ह

 द
 ।  उन्हें  दोनों  हवाई  अड्डों  से

 उड़ान
 भरने  का

 अधिकार  परन्तु  दोनों  हवाई  अड्डों  े  उड़ाने  नहीं  भरते  ।  कई  बार

 वे  एक  ही  हवाई  अड्डे
 का  चयन  करते  दो  हवाई  अड्डों  से  अधिक  at  अनुमति  नहीं

 दी
 जाती

 ।  कई  बार  वे
 कलकत्ता

 से  होकर  नहीं  जाना  चाहत  और  बम्बई  के  लिए  मांग

 करते  हैं  लेकिन  कई  बार  उन्हें  बम्बई  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।  यह  समझौतों  पर  निरभर

 करता  हे  |

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  बिक्री  कर  के  सम्बन्ध  में  gs  गए  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया

 गया  |

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  विमान-ईधन  पर  लगने  वाले  बिक्री-कर  में  काफी  वृद्धि  हुई
 लेकिन  बिक्री  कर  लगाना  राज्य  सरकार  पर  भी  निर्भर  करता  ह्  जहां  तक  अन्तर्राष्ट्रीय

 उड़ानों  का  सम्बन्ध  उनकों  इससे  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  पश्चिम  बंगाल  में  बिक्री  कर  सबसे  अधिक  नहीं

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :
 यह  ठीक  कलकता  के  बाद  दुसरा  नम्बर  बम्बई

 का
 प्

 लेकिन  एयर  इण्डिया  और  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों  के  बीच  कुछ  समझोते  ह  ए

 बिक्री  कर  में  वृद्धि  का  उन  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  मुझे  पता  लगा
 है

 कि  अन्तर्राष्ट्रीय

 उड़ानों  पर  बिक्री  कर  अस्थायी  रूप  से  ह  गया

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मुझे  विश्वास  है  कि  yar  महोदय  को  जानकारी  नहीं

 श्रीमती  माया  राय :  एयर  इण्डिया  की  जम्बो  उड़ोनों  को  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  से  होकर

 जाने
 के  लिए  उत्साहित  करने  हेतु  सरकार  क्या  कायंवाही  कर  रही

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  यह  तो  उस  हवाई  अड्ड  पर  यातायात  की  क्षमता  पर  निभेर

 करता
 एयर  इण्डिया  का  707  विमान  तीन  ga  दिशा  में  और  तीन  पश्चिम  दिशा  में

 उड़ाने  भरता  एयर  इण्डिया  के  विचार  में  उपलब्ध  यात्रियों  के  707  विमान  की

 क्षमता  पर्याप्त  है  लेकिन
 अन्तर्राष्ट्रीय

 विमान  कम्पनियां  डी०  सी०  10  विमान

 चला  रही  है  ।

 श्री  पीलू  मोदी  स्वदेशी  उड़ानों  वाले  हवाई  अड्डे  पर  बहुत  अधिक  यातायात
 रहता

 उधर  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  वाला  हवाई  अड्डा  पड़ा
 सरकार

 इनके  कार्यकरण

 को  उलटा  क्यों  नहीं  कर  अर्थात्‌ बि  स्वदेशी  उड़ानों  वालें  हवाई  अड्ड  को  अन्तर्राष्ट्रीय

 उड़ानों  के  लिए  और  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों  वाले  हवाई  अड्डे  को
 स्वदेशी  उड़ानों  के  लिए

 सके ? प्रयुक्त  क्यों  नहीं  किया  atte  उपलब्ध  सुविधाओं  का
 पूर्ण

 उपयोग  किया जा
 मंत्री  मह्दोदया  जानती  हैं  कि  स्वदेशी  उड़ानों  वाले  हवाई  अड्डे  में  स्थान  अपर्याप्त  है  ।

 डा०
 सरोजिनी  महिषी  स्वदेशी  उड़ानों  भरने  वाले  कुछ  विमानों

 को  अन्तर्राष्ट्रीय  अड्डे
 पर  भेज  feat  गया  है  ।  इस  समय  बंगला  देश  बर्मा  ब्रिटिश

 स्केण्डनेवियन  रायल  नेपाल  थाई  एयर  इण्डिया  तथा

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  उतरने
 वाले

 तथा  उड़ान  करने  जहाजों  की
 उड़ानों

 की  संख्या

 314  है  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्ड  का  इत  सीमा  तक  प्रयोग  होता  में  सदस्य  महोदया

 के  इस  कथन  से  सहमत  हूं  कि  एक  बड़ा  तथा  सुन्दर  भवन  बनाथा  गया  है  परन्तु  सका

 अधिकतम  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा ।  यदि  माननीय  सदस्य  द्वारा  दी  गई  सलाह  अच्छी

 होगी  तो  हम  निश्चित  रूप  से  इस  विचार  करेंगे
 ।
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 श्री  बी०  के०  दास  चौधरी  :  मंत्री  महोदया  ने  स्वयं  यह  स्वीकार  किया  है  कि  कलकत्ता

 हवाई  अड्डे  विशेषकर  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  पर  यातायात  अधिक  हो  गया  है  ।  इससे

 पता  चलता  है  कि  वहां  सम्भावनाएं  नागर  विमानन  विभाग  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण

 से  पता  चलता  है  कि  विशेषकर  कलकत्ता  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  पर  अधिक  यातायात

 की  सम्भावनाएं  अचानक  ही  नागर  विमानन  ने  ag  fase  कैसे  निकाल  लिया  fe

 वनाएं  नहीं  हैं  और  विदेशी  विमान  कम्पनियों  को  किसी  अन्य  हवाई  अड्डे  से  उड़ान  भरने

 की  अनुमति  क्यों  दी  ।  क्या  इस  स्थिति  में  कुछ  बिदेशी  विमान  कम्पनियों  को  ये  आदेश  देना

 सम्भव  है  कि  यदि  वे  दो  हवाई  अड्डों  से  विमान  सेवा  का  परिचालन  करना  चाहती  है  तो

 कलकत्ता  और  दिल्‍ली  अथवा  कलकत्ता  और  बम्बई  को  चून  सकती  कलकत्ता  हवाई  अड्डे
 की  इस  प्रकार  उपेक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 डा०  सरोजिनी  महिषी  :  हवाई  अड्डे  पर  शानदार  भवन  बनने  वहां  विमान-चालक

 सुविधाएं  उपलब्ध  होने  से  तथा  वायु  यातायात  नियन्त्रण  के  लिए  प्रभावशाली  होने

 से  वहां  किसी  सुविधा  की  कमी  नहीं  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को  पता  है

 हवाई  अड्डों  के  चयन  सम्बन्धी  सभी  बाते  एयरलाइन्स  के  लिये  ही  छोड़  दी  जाती

 हम  उन  पर  कोई  दबाव  नहीं  डाल  सकते  ।  यह  उनके  वाणिज्यिक  निर्णय  पर  छोड़  दिया

 जाता  कई  बार
 जब  उन्हें  दो  अड्डे  बतायें  जाते  कलकत्ता  तथा  तो  वे  दिल्‍ली

 का  चयन  करते  ह्  एक  मामले  में  जब  हमने  उन्हें  बताया  कि  हम  उन्हें  दिल्ली  और  बम्बई

 की  अनुमति  नहीं  दे  रहे  हें  तब  उन्होंने  कलकत्ता  के  बजाय  द््ल्ली  का  चयन  किया  ।  अतः

 यह  उनके  fata  पर  निर्भर  यह  पूर्णतया  उनके  विवेक  की  बात
 है

 ।

 श्री  पील  art  :  उनके  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  विदेशी  एयरलाइन्स  पर

 में  उतरने  के  लिये  दबाव  क्यों  नहीं  डाला  जाता  चाहे  वे  कलकत्ता  जाना  चहते  हों  या  नही ं?

 विदेशी  पर्यटकों  पर  कलकत्ता  जाने  के  लिये  दबाव  डाला  जाना  चाहिए  |  यह  प्रश्न  पुछा

 गया  था  ।  इतका  उत्तर  क्यों  नहीं  दिया  जाता ?

 अध्यक्ष  महोदय :  किसी  भी  प्रश्त  की  व्याख्या  के  लिये  आप  जी  बैठे  eq  माननीय a
 सदस्य  संतुष्ट  ह  ।

 श्री  Uo  | - ह  एस०  इसहाक :  वह  az  दायित्व  अपने  पर  ही  ले  लेते

 श्री  समर  गह  :  गत  पांच  वर्षों से  यही  उत्तर
 दिया  जा  रहा  कलकत्ता  में

 अन्तर्राष्ट

 यातायात  में  वद्धि  क्यों  नहीं  हो  रही  कारण  बताया  गया  है  कि  कुछ  कठिनाइयां  हें

 कया  यह  सच  है  कि  बम्बई  में  शिवसेना  तथा  अन्य  तत्व  द्वारा  बार  बार  लूट  के  कारण

 और  कठिनाइयां  पैदा  हो  रही  है  परन्तु  बार  बार  AT  कलकत्ता  पर  लगाया  जाता  है  कि

 यहां  संकट  है  और  इस  कारण  उन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ान  भाग  कलकत्ता  से  बदल  दिया

 क्या  यह  बात  सच  नहीं  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटन  का  सीधा  सम्बन्ध  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानों

 से  और  वय  यह  भी
 सच  है

 कि  गत  तीन  अथवा  चार  योजनाओं  में  पर्यटन  विकास  के

 लिये  पूर्वी  sta  का  टेश  के  उत्तरी  तथा  दक्षिणी  भाग  की  अपेक्षा  बहुत  कम  नियतन

 frat  गया
 क्या  यह  सच  नहीं

 है  कि
 इन्हीं  कारणों  से  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ाने  कलकत्ता  में

 करने के  लिये  सहमत  नहीं  हो  रही

 दूसरे  क्या  यह  सच  है  कि
 वो

 अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ाने  ढ़ाका  हवाई  अड्डे  का  प्रयोग
 करता  है  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  तक  नहीं  आती  हैं  और  वे  ढ़ाका  जाने  के  लिये  कलकत्ते

 को  मार्ग  में  ही  छोड़  देता  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  में  रुचि
 लेनी  चाहिये

 च्टीय  उड़ाने  जो  ढाका  जाती  हैं  उन्हें  कलकते  में  भी  रुकना  चाहिये  ।
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 डा०  सरोजिनी  महिषी
 :

 हम  अन्तर्राष्ट्रीय  से  कलकत्ता  से  होकर  जाने  के

 लिये  कह  रहे  हैं  और  इस  उद्देश्य  के  लिये  विमान
 उतरने

 तथा  उड़ने  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई

 अड्डों  के  लिये  आवश्यक  अन्य  सुविधायें  वहां  उपलब्ध  हैं  इसके

 अतिरिकत

 हम  वहां  हवाई
 150  कमरोवाला

 अड्डें  के  निकट  arfaat  को  उत्तम  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य
 होटल  बना  रहे  इन  परिस्थितियों  के  अन्तरगत  और  क्या  प्रयास  find  जाने  चाहिये  इस

 सम्बन्ध  में  यदि  माननीय  सदस्य  कुछ  सुझाव  दे  सकें  तो  हम  उनपर  प्रसन्नता  से  विचार  करेंगे
 ।

 उनकी  इस  शिकायत  के
 सम्बन्ध

 में  कि  पूर्वी  क्षेत्र  में  पर्यटन  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जा  रहा

 है  में  यह  बताना  चाहती  हं  कि  माननीय  सदस्य  ने  एक  बार  जो  डोगा  समुद्र  तट  के  बारे

 में  शिकायत
 की  थी

 वहां  राज्य  सरकार  द्वारा  पर्याप्त  सुविधायें  प्रदान
 की  जा

 रही

 पूर्वी  क्षेत्र  में  पयंटन  के  विकास  के  लिये  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  गोहाटी  में
 एक

 पयंटन  बंगले  का  निर्माण  कार्य  चल  रहा
 है

 आखेट  निषिद्ध  क्षेत्र  में  आवासिक
 क्षेत्र  का  विकास  किया  जा  रहा  है  और  आन्तरिक  सड़कें  तथा  अन्य  चीजें  बनाई  जा  रही

 माननीय  सदस्य  को  पत्ता  है
 कि

 पश्चिम  बंगाल  में  युवक  होस्टल  बनाने  के  लिये
 में  बड़ी  कठिनाई  से  भूमि  प्राप्त  हुई  आवासिक  सुविधाओं  में  विस्तार  करने  के  लिये

 जलदापाड़ां  में  भी  एक  भूखण्ड  का  अजन  किया  गया  सुन्दरबन  तथा  डीगा  पर

 पर्यटक  सुविधाओं  का  विकास  और  विस्तार  किया  जा  रहा  सुन्दर  बन  पक्षी  संरक्षण  स्थल

 है  परन्तु  पिछली  बार  जब  म  वहां  वहां  एक  भी  पक्षी  नहीं  था

 श्री  Yo  Fo  QHo  इसहाक  क्या  वह  अपनी  आंखें  बन्द  रखती

 ा डा०  सरोजिनी  महिषी  बाघ  देखे  नहीं  जाते  ह  केवल  उनके  पदचिन्ह  देख  जाते  e  |

 पूर्वी  क्षेत्र  में  पयंटन  के  विकास  काफी  क्षमता  तथा  राज्यों
 और  न्द्रीय  सरकार  द्वारा

 इत  fem  प्रत्येक  संभव  प्रयास  किये  जा  रहे

 Exports  to  Bangladesh

 Will  the  Minister  of  Commerce  be *368.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya

 pleased  to  state

 (a)  whether  some  commodities  have  been  exported  to  Bangladesh  as  a  result  of
 the  agreement  concluded  between  India  and  Bangladesh  in  the  year  1973-74  ;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  the  commodities  exported  together  with  the  quantity  there-
 of  and  its  impact  on  the  food  policy  of  India  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  Ato  जाज )  हा ं।

 (qa)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 v  BATTS  तथा  भगतान  प्रबन्ध  के  eq  15  1974  तक  बंगला  देश

 को
 जो

 लत ८
 किये  गये

 ये  निम्मीक्त  प्रकार

 वस्तु  (Hea  लाख  रु०

 कोयला  128.61

 अनिर्मित  तम्बाक  327.97

 122.35
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 वस्त  लाख  रु०

 कपास  269.  96

 सुती  वस्त्र  13.  90

 थै  15  31 स्टोन  लकड़ी  arte

 फालतू  हिस्से  व  मशीनरी  आदि  13  27

 समाचारपत्र  आदि  73

 अन्य  17  81

 ar  a  Re  re  ee  a

 कल भ्  916.91

 ee  ER

 प्रबन्ध  में  खाद्यान्नों  की  कोई  मद  नहीं
 >
 hc  ।

 Shri  Mahadeepak  Sinyh  Shakya :  It  seems  from  the  statement  in  reply  to  Part
 (b)  of  tne  Question  that  the  Government  has  so  far  been  failure  regarding  the  goods  exported
 to  Bingladcsh.  I  would  like  to  produce  certain  details  in  this  regard.  During  1972  goods
 were  exported  to  the  tune  of  36  crores  and in  1973  worth  21  crores.  According  to  the
 figures  given  by  the  Hon.  Minister  this  year  we  exported  goods  worth  Rs.  916-91  lakh
 Rupees.  This  means  that  we  could  not  achieve  the  target  according  to  the  agreement  conclu-
 ded  in  1972  and  the  export  policy  of  the  Government  failed.  May  I  know  the  reaSon  for
 such  a  Short  fall  in  exports  and  the  concrete  measures

 evolved
 to  fulfill  the  export  Com-

 mitments  according  to  the  agreements  ?

 श्री  ए०  ato  जाज॑  क  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  को  ठीक  प्रकार  से  उत्तर  नहीं

 मिला  है  विवरण  में  स्पष्ट  रूप  से  बताथा  गया  है  कि  संतुलित  व्यापार  तथा  भुगतान  प्रबन्धों
 के  अरगत  बंगला  देश  को  15  1974  तक  निम्नलिखित  निर्यात  किया  जयेगा

 9.16  करोड़  रूपये  के  मलय  के  सामान  का  निर्यात  होगा  ।  यह  सच  है  कि  समग्ररूप  से

 20  करोड़  का  होगा  परन्तु  यह  15  जुलाई  तक  सीमित  यह  व्यापार
 प्रक्रिया  चल

 रही
 है  और  अब

 तक
 जितनी  भातरा  में  निर्वात  किया  गया  है  उसके  आंकड़े  बता  दिये  गये

 हैँ
 ।

 मेरे  विचार  से  हम  बंगला  देश  को  वस्तुओं  के  निर्यात  के  मामले  में  असफल  नहीं

 Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Is  it  a  fact  that  IDBI  decided  in  December,
 1973  to  extend  loans  to  the  purchaser,  if  so,  the  export  made  to  Bangladesh  in  Cash  and
 on  loan  terms  separately

 श्री
 ए

 ao  जाजं॑  :  माननीय  वदस्य  ने  भारतीय
 औद्योगिक

 विकास  के  ऋणों  का  संदभं
 या  है  वे  बंगला  देश  और  भारत  सरकार  के  बीच  हुये  वाणिज्यिक  करार  के  विषय  क्षेत्र

 में  नहीं आते

 श्री  राम  सहाय  पॉड
 :  यह  प्रसन्नता

 की  बात  है  कि  हम  बंगला
 देश  को  बहुत  सी  वस्तुओं

 का  faate  कर  रहे  जो  वस्तुयें  हम
 निर्यात  कर  रहे  हैं  उनके  सम्बन्ध  a  क्या  ऐसी

 शिकायतें  मिली  है  कि  निर्यात  की  विशेषतया  निर्धारित  स्तर  के  नहीं

 छोटी  मोटी  शिकायतें  मिली हैं at  ए०  ato  जाज ॑:  हैं  एसी  नहीं  जैसी  कि  माननीय

 सदस्य  ने  कहा  हमने  एक  प्रक्रिया  बनाई  है  जिसमें  कपड़ा  परिषद्‌  द्वारा  निर्यात

 9
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 की  वस्तुओं  की  जांच  की  जायेगी  ।  विकास  परिषद्‌  के  अधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  की  बात

 होगी  ag.  शिकायतें  सकती  हक
 a

 श्री  पी०  वेकटसुब्बया :  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  में  तम्बाकू  भ भी  एक

 वस्तु  क्या  तम्बाकू  का  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किया  जाता

 है
 अथवा  निजी  व्यापारियों  द्वारा  ?  fea  usa  से  सर्वाधिक  मात्रा  में  तम्बाकू  बंगला  देश

 भजा  गया  है  ?

 श्री  ०  ए०  ato  जाज  :  माननीय  सदस्य को  पता  है  कि  बंगला  देश  को  किसी  अन्य  देश  को

 99  प्रतिशत  तम्बाक  का  निर्यात  आन्ध्र  प्रदेश  से  किया  गया  ।  बंगला  देश  तथा

 भारत
 सरकार

 के  बीच  करार  के  अनुसार  तम्बाकू द्  का  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम

 से  किया  जायेगा  और  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  हमारा  व्यापार  करार  के

 पूर्णतया  संतोषजनक  है  ।

 श्री  समर  गुह  :  क्या यह  सच  है  कि  यहां  बतायी  गयी  वस्तुयें  अथवा
 उनमें

 से

 जेसे
 कपास

 आदि  तो  बंगलादेश  को  निर्यात  की  जाती  हैं  वहां  बहुत  ऊंचे

 मूल्यों  पर  बेची  जाती  हैं  और  यहीं  कारण  है  कि  बंगलादेश  के  व्यापारी  तथा
 निवासी

 हमारे

 साथ  व्यापार  के  विरूद्ध  हूं  और  उनके  द्वारा  भारत  की  आलोचना  की  जा  रही है है  यदिਂ

 तो  क्या  सरकार  बंगला  देश  के  साथ  यह  मामला  उठायेगी  कि  हमारे  निर्धारित  मूल्य

 वहां  वस्तुओं  के  बचे  जाने  के  समय  वहां  के  निर्धारित  मूल्यों  से  अधिक  न  हों  ।

 श्री  पील  मोदी  :  बंगला  देश  में  भी  मृत्य  नियंत्रण  होना  चाहिय

 श्री  ए०  ato  जाज
 :

 :
 दोनों

 देशों  के  बीच  जो  करार  हुआ  है  उसमें  हम
 केवल

 क्रय  और

 विक्रय  मूल्य  खोल  सकते  हैं  ।  वे  किस  मूल्य  पर  बेचें  ag  उनका  प्रतिदृष्टिकोणः है
 विशेषतम

 ra  सौदे  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किये  जाते

 श्री  एम०  Fo  एम०  इसहाक  :  क्या  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  क्या  यह  सच  है  कि  बंगला

 देश  को  बारास्त
 दीनाजपुर

 मछलियों  का  निर्यात
 रहा

 क्या  यह  भी  सच  है

 कि  बंगलादेश  की  ओर  से  यश्चिमी
 बंगाल

 में  मछलियां  लायी  जा  रही  है  ?  क्या  यह  भी

 सच  है  कि  कुछ
 बिहार

 तथा  अन्य  क्षेत्नों  से  बंगलादेश  को
 तम्बाकू

 का  निर्यात्त  किया  ar  रहा

 है  और  बंगलादेश  के  लोग  इस  तम्बाकू  को  पसंद  करते  हैं  ।

 श्री  ए०  सी०  जाजें  :  मछलियों  के  निर्यात  के  बारे  में
 कि

 सीमा  बहुत  बड़ी  होने  के

 कारण  दोनों  ओर  से  तस्करी  के  थोड़े  बहुत  मामले  हो  सकते  हू  |  परन्तु  हम  इन  सब  कमियों
 का  पता  लगाने

 कके  लिये
 तथा  मछली  आयात  का  कार्य  मछली  निगम  से  कराने  के  लिये

 प्रयास  कर  रहे  ् ह  कार्य  संतोषजनक  है  क्योंकि  आयात  के  लिये  3  करोड़  की  राशि

 की  व्यवस्था  की  गई  afe  सुधार  के  लिये  कोई  सुझाव  दिया  जाये  तो  हम  प्रसन्नता  से

 इस  पर  विचार  करेंगे  ।  तम्बाकू  के  मामले  में  खरीददार  को  हम  me  नहीं

 we  सकते  कि  अमूख  स्थान  का  तम्बाकू  क्यों  नहीं  लिया  जाता  चाहे  जो  भी  वस्तु  हो  तथा

 चाहे  जहां  भी  जाती  हो  हम  आवश्यकता  पूरी  करने  के  प्रयत्न  rt

 है अध्यक्ष  महोदय
 प्र्येक  प्रश्न  पर  चाहे  वह  महत्वपूर्ण

 ~
 जा  हैंः  |

 थि  उ  नहीं  aaa  ही  बहुत

 से  माननीय  सदस्य  as  et
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 ाण

 राष्ट्रीय  व्यावहारिक  आधिक  अनुसंधान  परिषद्‌  का  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में
 लिया

 जाना

 *  371.  श्री  राजेन्द  प्रसाद  यादव :  क्या  fa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  व्यावहारिक  आधिक  अनुसंधान  दिल्ली  द्वारा  किये
 जा  रहे  उपयोगी  कार्य  को  देखते  हुए  इसका  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने  का  है  ?

 faa  मंत्री  यशवन्तराव  चव्हाण  )  :  नहीं  ।

 श्री  राजन्द्र  प्रसाद  यादव  :  देश  में  आर्थिक  संकट  को  देखते  हुये  सरकार  ने

 संधान  कायें  व्यावहारिक  आधिक  अनुसंधान  को  सौप  दिया  है  अथवा  सौंपने  का  विचार  किया

 जा  रह

 संदर्भ  विजय  प्राप्त  की  जायेंगी  |

 हा  है  जिससे  कि  संकट  पर  विशेषतया
 फ्र

 वृद्धि  रोकने  तथा
 मूल्य

 स्थिर  करने  के

 श्री  यशवन्तराव  :  इस  समय  नहीं  ।  पह  एक  अच्छा  सुझाव  है

 सुत  क  निर्यात  पर  प्रतिबंध

 *  3572.  श्री  ए०  कठ  इहसाक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  कीं  करेंगे

 क्या  कपड़ा  उद्योग  के  विकेन्द्रित  क्षेत्र  ने  सूत  के  निर्यात पर  qd  प्रतिबन्ध  लगाने

 के  far  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिये  हैं  ;

 यदि
 तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  उप  मंत्री  एु्०  सी०  जाज  :  हां

 सरकार  याने  का  निर्यात  बन्द  कर  दिये  जाने  के  विचार  के  पक्ष  में  नहीं
 faqatta  व्यापार  करारों  को  क्रियान्वित  करने  और  उच्च  इकाई  मूल्य  वालें  औद्योगिक

 ad  के  बाजार  की  मांग  पुरी  करने  के  लिये  कुछ  निर्यात  करने  ही  किंतु  सुती  वस्त्र

 निर्यात  dada  परिषद्‌  के  माध्यम  से  सूत  का  निर्यात  विनियमित  किया  जा  रहा  है  और

 स्वदेश  में  याने  की  प्राप्तता  स्थिति  पर  कड़ी  निगरानी  रख  रही है  ।

 श्री  Qo  Fo  एम०  इसहाक :
 क्या  यट सच  है  कि  क्या  निर्यात  बनाये  रखने  के  लिये

 सहायता  के  रूप  में  बहुत  बड़ी  धनराशि  व्यय  करनी  पड़ती  यदि  तो  कितनी

 सहायता  दी  गई  दूसरे  क्या  देश  के  पीछे  धागे  की  अकाल  पड़  गया  था  और  सरकार

 की  निर्वात  नीति  को  देखते  हुये  देश  की  आवश्यकतायें  किस  प्रकार  पुरी  की  गयी  ?

 श्री  ए०  सी०  जेसा  कि  बताया  जा  चुका  है  हम  धाग  के  निर्यात  को  नियंत्रित

 रूप  में  अनुमति  देते  हैं  क्योंकि  यह  एक  ऐसी  वस्तु  है  जो  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  के  हथकरघा

 उद्योग  के  लिये  महत्वपूर्ण  कच्चा  माल  1973  में  जब  बिजली  संकट  के  कारण

 धागा  प्राप्त  नहीं  होता  था  हमने  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  था  परन्तु  धीरे  धीरे  जब

 धागा  उपलब्ध  होने  लगा  हमने  इस  मामले  में  प्रगति  की  ।  धागा  व्यापार  विनियमित  किया

 जा  रहा  है  और  धागा  निर्यात  के  लिये  कोई  राजसहायता  नहीं  दे  रहे

 श्री  Vo  क  ०  एम०  इसहाक :  मंत्री  महोदय इस  बात  &  सहमत कि  थोड़ा  बहुत  निर्यात  अभी

 भी  किया  जा  रहा  क्या  देश  की  arawarenarey  पूरी  हो  जाती है  और  उसके  पश्चात्‌

 कुछ  मांत्रा  निर्यात  के  लिये  शेष  रह
 जाती

 और  gat  क्या  देश  प्येन्त
 धागे  के  मूल्य

 में  वृद्धि  हुई  है  और  इसका  प्रभाव  तैयार  कपड़े  पर  पड़ा

 it
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 श्री  Qo  ato  '
 जाज  :  at  1973  में  go  थीं  विशेषतया  तमिलनाडू

 बिजली  संकट  चल  रहा  था  स्थिति  में  सुधार  हुआ  है  और  पिछे  धागे  के  मूल्य  स्थिर

 हो  गये  gt  जब  धागे  के  निर्धात  का  निर्गय  किया  जाता  तब  देश  में  धागे  की  उपलब्धता

 विकेन्द्रीकत  क्षेत्र  की  आवश्यकता  तया  अधिक  मात्रा  में  निर्वात  कि  a  ah  इन  सब  बातों

 पर  भी  ध्यान  रखा  जाता  इस  सब  का  ध्यान  देखकर  ही  निर्वात  की  अनुमति
 दी  जाती है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  Is  it  not  a  fact  that  the  weavers  in  India  are  not  getting  yarn
 in  adequate  quantity  and  on  fixed  price  ?  Weavers  of  Bhagalpur  district  and  of  my
 Constituency  are  छुलाए  neither  the  Cotton  nor  staple  yarn.  May  I  know  whether  the
 Hon.  Minister  propose  to  enforce  than  on  export  and  whether  effurts  would  be  made  to
 check  the  system  of  on  Money  prevalent  these  days  ?

 श्री  ए०  सो०  जाज॑  :  जेसा  कि  मेने  पहले  बतया  है  धागे  के  निर्वात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने

 से  अधिक  लभ  नहीं  होगा  क्योंके  बहुत  से  ठेके  किये  जा  चुके  हैं  और  वाणिज्यिक  रूचि

 पैदा  की  चुकी  दूसरे  जब  हम  faata  की  अनुमति  देते  हैं  हम  विकेत्द्रीकत  क्षेत्र  की
 ar
 fa  | आवश्यकताओं  का  ध्यान  रखकर  हीं  कुछ  के  निर्वात  को  अनुमति  देते

 st  कृष्णबद्ध  हलदर  :  fa  को  कितनी  मात्रा  में  धागों का  निर्वात  किन

 किन  देशों  को  इसका  निर्यात  किया  wat  ओर  हमार  देश  के  बुनकरों  को  इन  निर्वातों  के  फलस्वरुप

 नया  किन्ही  कठीनाईयों  का  सामना  करना  पड़ा  ?

 श्री  ए०  सी०  जाज॑  :  1970  में  हमने  26.87  करोड  रुपये  लागत  के  तीन  करोड़  चार

 लाख  किलोग्रम  धागों  का  fasta  frat  |  1972  में  हमने  22.77  करोड़  रुपए  की  लगत  के

 2  करोड़  22  लख  किलोग्रैंम  धागों  का  निर्वात  किया  और  1973 में  हमने  13.07  करोड़

 रूपय  की  लागत  के  1  करोड  19  लाख  भागों  का  निर्यात  किया  ।  इस  वर्ष  80  लाख

 किलोग्राम  के  निर्यात  का  कार्यक्रम  है  आवश्यकता  उपलब्धता  और  कपडा  नीतो  को  ध्यान

 रखते  हुये  इस  पर  विचार  होना  है  |

 श्री  फृष्णचन्द्र  हलदर  :  किन  देशों  को  निर्वात  किया  गया  ।

 श्री  uo  ato  जाज  :  किन  किन  देशों  को  किया  यह  सचना  इस  समय  मेर  पास  नहीं  है  ।

 श्री  भागवत  Al  अजाद  :  यदि  इस  बात  को  भी  मान  ले  कि  af  क  उत्पादन  की  आवशकता  है

 और  जारी  wae  चाहिये  at  बूनकरों  के  लिए  आबंटित  कोटे  को  कारवाने

 के  मालिकों  को  क्यों  सौपा  जावा  है  ।  उदाहरणार्थ  महीते  की  अवधि  के  दौरान  भागलपुर
 में  28  लाख  बुनकरों  जिनके  25,000  क्घें  8,560  बेलों  का  नियतन

 जिसमें  से  अब  केवल  1,600  दी  गयी  ह  निर्यात  की  ear  उत्पादन

 लाख  श्रमिकों  की  25,000  करवों को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  8,560  गाठों  में  से  25
 के  लिये  केवल  1,500  गाठों  के  देते  के  am  कारण  हैं  ?  सरकार  का  इस  बारे  में  कया

 वाही  ect  क्  faare  क्या  इतका  कारण  सरकार  की  कार्यक्षमता  है  अथवा  कार्य  अक्षमता

 श्री  Vo  सी०  जाज  :  आपको  याद  होगा  कि  गत  अधिवेशन  से  पहले  वाले  अधिवेदन

 के  दौरान  इस  समस्या  पर  इस  सदन  में  जिस्तार पूर्वक  चर्चा  हुई  है  ।  हमारी  नीति  विभिनन
 काउंट  वाले  इन  गांठों  विभिन्न  राज्यों  zoe  कण्ड़ा  सिविल  सप्लायी  विभागों

 |
 अ
 रण  की  थी  द |

 हमने  राज्य  सरकारों  क |  |  ।  ऐसा  करने अथवा  सहकारी  आबंटित
 के  लिये  सहमत  होने  के  बारे  में  प्रवास  fears  go  बातों  के  iq  हम  अनुभव  बरतें
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 रे हु  कि  यह  ofa  रहेगा  कि  सम्बन्धित  राज्य  स
 के

 सिविल
 सप्लायी  विभाग  अथवा

 कारी  संस्थाएं  इस  जिम्मेअरी  का  सम्भालने  के  |  wy  |  सामने

 श्री  भागवत  झा  आजाद
 :

 बी०  आई०  Tao  ato  Flo  WHo  ए०  ‘Uo  नामक  ण्क

 रजिस्टरड  एजन्ती  ने
 मूल्य  भी  चुकता  कर  दिया  है  और

 फिर  भी  उन्हे  बंडल  नहों  मिले  है

 जबकि  कारब्राने  के  मालिकों  को  बंडल  दिये  जा  चुके

 में  आयकर  आधिकारियों  द्वारा  छापे

 य *  73.0  श्री  सच  दण्डवत  क्या  faa  मंत्र  ने  की  करग  कि

 आयकर  विभाग  ने  30  1974  बम्बई  में  फलोशिप  सोसायटी

 ट्रस्ट  और  फंलोशिप  स्कूल  के  aa  और  स्कूलों  के  धुपरिटेइेन्ट  और  फबोशिप  सोसायटी

 के  सेक्रेटरी  और  फेलोशिप  ट्रस्ट  के  न्पिटिट्प  2s  Raray  के  निवास  स्थानों

 पर  भी  छापे मारे  थे  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  छापों  में  कई  लाख  जिसका  कोई  लेखा  न

 dal  कई  लाश  रुपय  की  कीमत  1  सोना  और  जबरा  पकड  गय  और

 यर्रि  हों  तो  संबद्ध  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क््०  आर०
 :  आय-कर

 विभाग  ने

 उनके  आवासीप्र ज
 ब्यक्ति  सकल  के  और  फेलोशिप  ट्रस्ट  के  सचिव  भी

 और  कार्यो नय  परिसरों ,

 '

 और  उनके  पुत्र  के  परिसरों  की  30  1974  को

 थी 1

 (a)  suit  तलाशी  में  fatafafea  चीजें  पकड़ी  गई  थी  :--

 रुपय

 (1)  नकदी  क  85,950

 (11)  निश्चित  अवधि जमा  रसीदें  क  3,89,780

 व्रत  55,730 (111)  e  e  e  e

 ऊपर  की  वस्तुओं  के  कुछ  लेखा-पुस्तकें  भी  पकड़ी  गई  थी  ।

 (7)  आय-कर
 न

 आदेश  जारी 1961  की  धारा  132(5)  अन्तर्गत
 ् fat  गय  है  जिसमें  अघोषित  आय  का  सारांश  सव्य  में  अनुमान  दिया  गया  तथा  अघाषत

 आय  पर  कर  की  रकम  रुपये  निर्धारित  की  गयी  sy eh.  सीमा  तरा  डी

 गई  रोक  रखी  गई  है  तया  बाकी  की  छोड़  दी  गई  है

 कर-निर्घारणों  के  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिपे  आगे  जांच  की  जा  रहीं  ase  और

 अभियोग
 के  इष्टिकोण  से  विधि  सम्पत  अपेक्षि+  कार्य त्राही  की  सायेंगी

 श्री  ए०  ato  जाज  मझ  इष  ata  की  कोई  जानकारी  ad¥
 Vet

 a
 ठ  |

 अध्यक्ष  महोदय :
 अगला  घडन ॥

 Shri  Madhu  Limaye:  It  is  going  on  for  the  1351  few  days  the  Hon.  Ministerin  a

 meeting  of  Manipur  Committee  admitted  that  quota  is  not  being  given  to  Bihar.

 13



 Oral.  Answers
 August  16,  1974

 ato  मघ  ~ asa  :  क्या  यह  सच  है  कि  बम्ब  feqta  फेलोशिप  जिनके  भवनों

 a

 आयकर  विभाग  नें  छाप  भारे  थे  उत्तर  में  माना  aar  महाराष्ट्र  सरकार

 बहुत  मात्रा  में  अनुदान  प्राप्त  किया  था  और  क्या  31  1974  समाप्त  ag
 के  लिये  क्या  उन्होंने  1,83,215  रुपय  की  राशि  प्राप्त  की  थी  और  महाराष्ट्र  सरकार
 के  मंत्री  श्री  मोहनलाल  पोपट  ने  आयकर  द्वारा  आपोजित  छापो  के  पारेणाम
 स्वरूप  त्यागपत्र  दिया  था

 श्री  कण  आर०  :  इस  सोसाइटो  ने  महाराष्ट्र  सरकार  से  Far  कोई  अनुदान  प्राप्त

 किया
 था  यह  सूचना  मेरे  पास  उपलब्ध  ने

 प
 ही  इत  समय  मुझे  यह  जानकारी  भी  नहीं

 क्या  मंत्री  ने  त्यागपत्र  दिया  है  |

 श्री  ष्  ~ asda  क  क्या  आपनें  are  में  भी  पतों  किया  at?

 श्री

 श्री  क०  आर०  THT:  :  यह  एक  शक्षणिक  zea  है  ।  इतके  संस्थाफक  श्री  घर्मस्वेद  खटाउ
 एम०  आर०  जयकर  तथा  श्री  जमनादास  द्वारकादास  थे  ।  दिकायत  ट्रस्ट के  विरुद्ध  नहीं

 थ ह

 और

 यहे  ट्रस्ट  के  सपरिटेन्डेंट  के  विरुद्ध  थी  उसकी  आय  साधनों  के  अनुपात  में  नहीं
 वह

 एक्व्यंपूर्ण  जीवनਂ  व्यतीत  करता  है  ।  इस  शिकायत  में  यह  भी  था  किं  faenfaat
 के  दाख  a  { |  | तथा  अगली  कक्षा  के  लिये  उन्नत  करने  के  मामले  में  कुछ  कदाय्यर  हुये

 सुर्पारिन्टेनडल  ट  तथा  उसके  पुत्र  के  निवास  स्थान  तथा  ट्रस्ट  सुपरिन्टन्डेंट  के  कार्यालय  पर
 छाप

 मारे  गये
 ।  पकडी  गयी  सम्पत्ति  का  ब्यौरा  में  दे  चुका  ह  और  उसके  द्वारा  देय  कर  का  संक्षिप्त

 निर्धारण  भी  fat  चूका  शेष  amfa  छोड़  दी  गयी

 Sto  ष्  ~ asda  :  कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  वित्त  मंत्रालय  के  Ecaerd  से  की  गयी  जांच  में

 डाली  क्या  यह  भी  सच  है  कि  उत्तर  में  उल्लेखित  बिना  लेखे  की  राशि  के  adhe  आने  के  बाद

 रजिस्ट्रार  ऑफ  पब्लिक  ट्रस्टस  के  प्रस्तुत  लेखों  के  साथ  राशियों  की  जांच  किये  बिना  ही  लाखों  रुपये

 ट्रस्ट  को  वापिस  किये  गय *

 श्री  Fo  ao  गणेश  :  मुझे  मालुम  नहीं  हूँ  कि  माननीय  सदस्य  को  यह  न्सूचना  कहा  से  मिली  कि  वित्त

 मंत्रालय  के  के  बाद  सारे  मामले  में  हील  डाली  गयी  ।  ऐसा  कहना  aa  नहीं  जब्त  गयी

 सम्पत्ति  के  बारे  में  कह  ही  चुका  हुं  दिये  गये  उत्तर  में  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि  लाखों  रुपये  की

 सम्पत्ती  जिसका  इन्होंने  जिक्र  वहां  थी  ।
 मँ  यह  भी  कहना  चाहता हूं

 कि  निषिचत  अवधि
 के

 लिये

 3,  54,000  रुपय  की  जमा  राशि  जो  पकड़ी  बाद  मे  छोड़नी  पड़ो  कयोंकि  जमा  राशि  ट्रस्ट  की

 कसो  व्यक्ति  की  नहीं  ।

 प्रशत  aa  हैं  कि  छापा  इस  व्यक्ति  के  बारे  प्राप्त  ग्प्त  सूचना  के  प्राप्त  होने  पर  मारा  ट्रस्ट  के  बारे

 कोइ  शिकायत  .  नहीं  थी  मे  कह  चुका  हूं  कि  छापा  जनवरी  के  महीने  में  भारा  कानून
 थ
 क  थ  नसार  90  दिनों  अन्दर  निर्धारण  करता  पड़ता  है  इस  में  एसा  fear

 जा  चुका  है  और  1,24,000  रुपये  का  कर  निश्चित  किया  जा  चुका  है  और  उस  लागत

 की  सम्पत्ति  रखीਂ  गयी कि  हैਂ  और
 ् शपष

 छोड़  दी  गयी  है

 ato  मघु  दंडवत :
 मेरा  एक  विशिष्ट  प्रशन  यह  था  कि  प्रमाणित  लेखों  की  जांच  रजिस्ट्रार

 aim  पब्लिक  ट्रस्ट  को  प्रस्तुत  लेखों  के  साथ  बिना  क्या  वहीं  राकि  कापिस  गयी

 यदि  तो  एसा  बरने  के  क्य  कारण
 था

 ?

 ह
 ै  अपने  उसर  में  कह श्री  के

 ०  आर०  WUT :  चुका  हूं  कर  निर्घारणों  को  पूरा

 करने  के  लियें  आगे  जांच  की  जायेगी  और  कर  निर्घारण  पूरा  होने  पर  छिपाई  गयीं  बातों
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 25  1896  ( a)  मौखिक  उत्तर

 at  फ्ता  लगया  जायेगा  इसके  ate  अभियोग  के  दृष्टिकोण  a  AIAaT  aa  ।  वास्तविकता

 यह  है
 कि  संक्षिप्त  कर  निर्धारण  के  बाद  आयकर  कानून  सारी  पालन  किया

 जायगा

 माननीय  सदस्य  ने  qgearg,  प्रश्न  उठाया  और  कुछ  संदेहों  को  दूर  करने

 के  लिये  उत्तर  जरुरी  यदि  निर्धारित  के  घर  पर  छापा  मारा  जाये  और  ara  पकड़ी

 डागे--चाहे  नकदी  निश्चित  अवधि  की  जमा  राहि  प्रतिपूर्तियां  जेवरात  हों  तथा

 किसी  अन्य  रूप  में  हो  तो  जब  तक  कर  निर्वारण  को  पुनः  करके  तथा  छिपी  वस्तुओं  का  पता

 लगा  कर  यह  सब  सिद्ध  न  हो  जाये  उस  समय  तक  यह  कहना  सम्भव  नहीं  कि  पकड़ी

 गयी  सम्पत्ति  ही  छिपायी  हुई  सम्पति  है  ।  इसी  कारण  संक्षिप्त  कर  निर्धारण  किया  जात  है  ।

 प्राप्त  सूचना  के  फलस्वरूप  संक्षिप्त  कर  निर्धारण  किये  जाने  पर  faaifeay  का  बथान  लने

 के  बाद  उन्हें  ज्ञात  हुआ  कि  इतना  कर  देव  था  ।  अगामी  कायेवाही  चलती  रहेगी  ।  उसका

 आयकर  निर्धारण  करना  होगा  और  ag  देखना  होगा  कि  क्यो  आय  छिपायी  नहीं

 गयी  जो  कुछ  भी  जरूरी  हो  किया  जायेगा  |

 श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  इस  भामले  में  बिना  लेखे  की  राशि  की  खोज  faatae  संबंधी

 वित्त  मंत्रालय  के  प्रयासों  की  हम  सराहना  करते  ह्  श्री  दंडवते  ने  बंबई  के  बारे  में  प्रश्न

 पूछा  है  जो  काले  धन  का  एक  शटर  बन  गया  में  मंत्री  महोदय  से  taal  चाहता

 हु  कि  क्या  उन्होंने  अपने  मंत्रालय  और  किसी  अन्य  विभाग  के  द्वारा  उन  लोगों  के  aaa

 का  मत्यांकन  करने  का  निश्च्य  कर  लिया  है  जिन्होंने  बबई  की  बेकबे  रेक्लेमेदान  स्कीम

 के  अंतगंत  qe  निर्माण  के  लिये  बनाम  अथवा  अपने  नाम  पर  भूमि  का  क्रय  किया  बात

 यद  है  कि  वहां  फिल्म  उद्योग  है  तथा  फिल्म  निर्माता  विशेषकर  fra  उद्योग  के  पिछले

 कुछ  वर्षों  से  वितरकों  अथवा  निर्माताओं  के  नाम  पर  पसा  बनाते  आ  रहे  ह्  मंत्रालय

 इसकी  विशेष  जाँच  करेगी  ?

 श्री  Fo  आर ०  गण  :
 माननीय  सदस्य  ने  कुछ  लभदायक  सुझाव  दिये  सभा  qt

 इस  बात  की  जानकारी  है  कि  अभी  कुछ  समय  से  बम्ब  में  अनेक  छापे  मारे  और

 हुंडी  qiera,  हवाला  घोटाले  ब «.. जस  अने+  घोटालों  का  पता  लगाया  गया  और  इन  घोटालों

 को  कुछ  सीभा  तक  तोड़ा  गया  माननीव  सदस्य  ने  फिल्म  उद्योग  की  सम्पत्ति  के  सौदों
 a

 तथा  घटनाओं  का  जिक्र  किया  है  ass  सुझाव  हें  औच  इनकी  आँच  की  जायेगी  ।

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  कुछ  कथित  कदाच।रों  की  जांच

 की  ar  रहीं  आयकर  के  aria  कायंवाही  के  अतिरिक्त  क्या  उनके  fate

 अन्य  फौजदारी  अभियोगों  के  बारे  कार्यवाही  की  जायेगी

 श्री  Fo  आर०  में  पहले  a  =  के q चुका  हूं  कि  दंड  और  अभियोग  |  दृष्टिकोण

 से  आगे  की  जांच  की  गजाधेगी  ।  आयकर  अधिनियम  के  Arcata  पिसी  व्यक्ति  पर  अभियोग

 चलाने  a  पहले  छिपरी  सम्पत्ति  तथा  छल  को  सिद्ध  करना  पड़ता  उसके  ale  हो  areata.

 qs  संहिता  अथव  आयकर  र  अधीन  काय  वाही  करने  का  प्रष्न  उत्पन्न  होगा ।

 Tourist  Target

 #344,  Shri  M.  C.  Daga  :.Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  at  the  21st  Annual  Convention  of  the  Travel  Agents  held  in  Srinzgar

 on  the  23rd  April,  1972,  Government  had  fixed  a  target  of  8  lakh  tourists  by  the  end  Of

 1978;  and

 (b)  if  so,  the  action  being  taken  to  achieve  it?



 Oral  Answers  Sravana  25,  1896  (Saka)

 daa  और  नागर  दिमानत
 sia  में  राज्य  मंत्री

 (araat)
 wetter

 महिषी )  :
 सरकार ने  1978 के  अंत  तक  8  लाख  पर्यटकों  का  लक्ष्य  निर्धारित

 सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखा  है  ।

 विवरण

 अधिक  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  सरकार द्वारा  किये  गए  विभिन्‍न  अन्य  उपाय  निम्नलिखित
 वाना

 1.  TaaATAS TTA  ट्रेकिंग  को  प्रोत्साहन  देने  के  जम्मू तथा  उत्तर  प्रदेश तथा
 चल

 प्रदेश  में  कुछ  प्रतिबंधित

 द क

 को  पर्यटन  विभाग  के  अनुरोध

 पर

 हाल  ही  में  विदेशी

 पयेटकों  के  लिए

 खुला  घोषित  कर  दिया  गया  है  ।

 2.  पर्यटन  के  माध्यम  से  विदेशी  मुद्रा  की  आय  को  बढ़ाने  के  सरकार  ने  होटलों  के  लिए  यह

 अनिवारयं कर  दिया  है  कि  वे  विदेशी  पययटकों  से  बिलों  के  भुगतान  विदेशी  मुद्रा  में  ही  लें  ।

 3.
 विदेशों  की  संभावित  पर्यटन  माकंटों  में  एक  प्रबल  बिक्री  परक  अभियान  चलाया  मया  है

 इंडिया  के  सहयोग  से  चलाए  गए  यूरोपਂ  तथा  यू०  एस०  Toਂ  कार्यक्रम के

 गत  कांटिनेंटल  यूरोप  तथा  भ्रमरीका  से  और  अधिक  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  प्रयास  जा  रहे

 4.  तेल  के  धनी  देशों  से  पयंटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  पश्चिम  एशिया  में  भारत  सरकार  का

 एक  पर्यटक  कार्यालय  खोला  जा  रहा  है  ।

 sey से  तीवर  प्र 5.
 भारत  तथा  विदेशों  में  अधिक  उन्नत  प्रक़ार  के  साहि हत्य  च  ताज  प्रचार  कार्यक्रम  प्रारंभ  किया  गया

 है  ।

 6.  ह... वाटर  उड़ानों  संबंधी  नीति  को  उदार  बना  दिया  गया  है  ।

 7.  कई  देशों  के  साथ  पारस्परिक  आधार  पर  वीज़ा  शुल्क  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 8.  पश्चिम  नाडिक  देशों  तथा  बल्गारिया  के  साथ  90  दिन  तक  के  वास

 के  लिए  वीजा  समाप्ति  के  संबंध  में  द्विपक्षीय  करार  किए  गए  हैं  ।

 9.  21  दिवसीय  अवतरण  परमिट  की  वैधता  की  अवधि  जोकि  बिना  वीज़ा  के  प्रवेश  की  he
 मति  देता  बढ़ा  कर  28  दिन  कर  दिया  गया  है  जिसमें  पड़ौसी  देशों  से  अनेक  प्रत्रिष्टियों  की  अनुमति
 भी प्रदान की  गयी  है  ।

 10.  विमानक्षेत्रों  पर  सरली-करण  प्रणालियों  में  सुधार  कर  दिया  गया  है  ।

 11.  भारतीय  मिशनों  तथा  भारत  सरकार  के  पर्यटक  कार्यालयों  द्वारा  अखिल  भारतीय  आधार
 पर  बिदेशी  पर्यटकों  को  निःशल्क  शराब  परमिट  जारी  किए  जाते  हैं  ।

 12.  भिखारियों  तथा  दलालों  के  उत्पात  को  समाप्त  करने  के  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 13.  समस्त  पर्यटक  शिकायतों  से  निपटने  तथा  पाय  करने  के  लिए  विभाग  में  एक

 यत  सेल  की  स्थापना  की  गयी  है  ।
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 16  1974
 मौखिक

 उत्तर

 14.
 समुद्र  पार  अभिवृद्धिपरक  यात्राओं  को  ब्यापक  रूप  से  हाथ  में  लेने  तथा  विदेशों  में  प्रमुख  sine

 राष्ट्रीय  यात्रा  पत्रिकाओं  में  विज्ञापन  देने  के  योग्य  बनाने  के  लिए  यात्ना  व्यवसाय  को  विदेशी  मुद्रा  के
 चन  के  रूप  में  प्रोत्साहन  दिया  गया  है  ।

 15.  प्रचार  अभियान  के  एक  भाग  के  रूप  में  विभाग  प्रति  वर्ष  विदेशों  से  लगभग  300  यात्रा
 कर्ताओं  तथा  100  यात्रा  लेखकों  /टरदर्शन/फिल्म  उत्पादकों  को  भारत  परिचायक  यात्राओं  के

 लिए  निमंत्रित करता  है  ।

 16.  कोवालम  तथा  गोवा  में  इन  स्थानों  को  लक्ष्य  बना  कर  आने  वाले  यातायात  के  लिए

 अवकाशक।लीन  विहारस्थलों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।

 17.  हमारे  चारों  अंतर्राष्ट्रीय  विमानक्षेत्रों  पर  बहत  सुधार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 18.  विदेशों  से  वन्य  जीव  प्रेमियों  को  आर्कषित  करने  के  लिए  वन्य  जीव  पर्यटन  का  विकास  किया

 जा  रहा है  ।

 19.
 पर्यटक  सुविधाओं

 के
 संवर्धन  तथा  सुधार  के  लिए  पर्यटन  व्यवसाय  में  स्वयंसेवी  संगठनों

 तथा  अन्य  निजी  पार्टियों  को  अनुदानों  तथा  ऋणों  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 जहां  कहीं  सम्भव  होता  है  महत्वपूर्ण  पयंटन  केन्द्रों  पर  मौजूदा  पयटक  सुविधाओं  में  सुधार  किया

 जा  रहा

 21.  qaatan  स्मारकों  सहित  पययंटन  रुचि  के  स्थानों  का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।

 22.  पर्यटक  सेवाओं  के  चलाने  के  लिए  प्रशिक्षित  तथा  अहंता  प्राप्त  कमंचारियों  के  एक  संवर्ग  का

 निर्माण  करने  के  लिए  एक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयोजित  किया  जा  रहा  है  ।

 23.  आई०  To  टो०ए० के  ढ़ाचे  के  अंतर्गत  एयर-इंडिया  के  कुछ  अंतर्राष्ट्रीय  जसे  न्यूयाकं

 .पेरिस-दिल्‍ली/बंम्बई/कलकत्ता
 पर  स्थान  से  स्थान  तक  के  विशिष्ट  किराए  भी

 लागू किए  गए  हैं  ।  भ्रारत  के  लिए  यात्रा  के  प्रारंभिक  खर्चें  को  कम  करने  तथा  पर्यटकों  के  अन्य  गंतव्य  देशों

 से  कड़ी  प्रति  स्पर्धा  का  मुकाबला  करने  के  लिए  यथासंभव  अधिकतम  सेक्टरों  पर  आकर्षक  अभिवद्धिप  रक

 किराए  करने  के  लिए  एयर  इंडिया  के  माध्यम  से  निरंतर  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 24.  विदेशी  मुद्रा  में  देय  विशेष  अभिवृद्धिपरक  किराये  1  1974
 से  लागू  होंगे  ये  किराये

 इंडियन  के  देशीय  क्षेत्रों  प्र  बिना  किसी  प्रतिबंध  के
 14  दिवसीय तथा  21  दिवसीय  यात्राओं

 के  लिए  200  अमरीकी डालर  275  अमरीकी डालर  हैं  ।

 Shri  M.  C.  Daga  :  Foreign  tourists  generally  visit  India  with  the  objective  of  know-
 ing  something  about  Indian  culture  which  is  visible  in  the  villages,  What  steps  have  been
 taken  to  develop  this  culture  ?

 Dr.  Sarojini  Mahishi  Foreign  tourists  visit  India  with  a  view  to  see  the  monu-
 ments.  historical  places,  scenetic  hilis,  sea  shores  and  wild  animals.  So  many  things  have
 been  done in  this  direction.  Residential  accommodation  has  been

 provided
 at  Giri  Forest

 Kanapalii
 in  Madhya  Pradesh,  Kajiranga  in  Assam,  National  Corbet  Parkin  Utiar  Pradesh

 or  Kandipur  Madhumalai  in  South  India.  Similarly  sufficient  facilities  have  been  provided
 at  tourist  stations.  All  the  hon.  members  are  aware  of  the  facilities  available  in  their
 own  States.

 TY
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 Written  Answers  August  16,  1974

 —

 geal  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 राष्ट्रीयकृत  बकों  दारा  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  में  दिये  गये  ऋण

 369.  श्री  ध्  पांड  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  गत  तीन  वर्षों  में  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  राज्यों
 में

 बे
 गार  wa  छोटे  किसानों  और  रिक्शा  चालकों  को  कितना  ऋण  दिया  ;  और

 अवधि  में  इन  राज्यों  में  बड़े  उद्योगपतियों  को  कितना  ऋण  दिया  गया
 ?

 वित्त  मंत्री  यदावन्तराव
 :  और  इस  समय  सरकारी

 क्षेत्र
 के

 बैंकों
 में

 छोटे  लेनदारों को  दिये  जाने  वाले  संबंध  में  जो  आंकड़े रखे  गये गये  हैं  वे
 मोटे  तौर  पर

 और  स्व-नियोजित  और  जल  परिवहन

 कारोबार
 और

 खुदरा  व्यापारਂ  आदि  जैसी  श्रेणियों  के  अनुसार  रखे  गये  हैं
 ।  बेरोजगार  इंजीनियरों  को

 दिये  गये  ऋण  अधिकतर  और  ta-faaitaa  व्यक्तिਂ  और  44,  उद्योगਂ  नामक  श्रेणियों

 के  अन्तर्गत दिखाए  जाते  रिक्शा  चालकों  को  दिये  गये  ऋण  भी  और  e-Farit-

 जित  व्यक्तिਂ  नामक  श्रेणी  के  अन्तर्गत  आते  हैं  ।
 छोटे  किसानों  को  दिये  गये  ऋण  के  लिए  प्रत्यक्ष

 ऋणਂ  नामक  श्रेणी  में  दिये  जायेंगे  ।  इस  श्रेणी के  अन्तरगत  3  1973  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि

 के  लिए  जोतवार  आंकड़े  भी  उपलब्ध  हैं  ।  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यों  में  इन

 प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  की  श्रेणियों  के  अन्तर्गत  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  दवारा  दिये  गये  ऋणों  की  बकाया
 का  ब्यौरा  अनुबन्ध

 1  और  ii
 में  दिया  गया  है  ।  में  रखें  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 8202/74]

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  दवारा  लघु  उद्योगों  को  अन्य  उद्योगों  को  दिये  गये  ऋणों  की  बकाया

 रकमों  के  1973  के  अन्त  तक  के  उपलब्ध  आंकड़े  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 बकाया  रकम

 रुपयों  में

 उत्तर  प्रदेश  चके  197.20

 बिहार  थक  115.80

 पश्चिम  बंगाल  401.68

 waz,  वकीलों  और  इंजीनियरों  द्वारा  आयकर  की  अदायगी

 *  370.  श्री इन्द्रजीत  aca:  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  कितने  वकील  और  ठकेदार  हैं  जो  आयकर
 अदा

 करते  हैं  ;

 वर्ष  1971-72,  1972-73 और  1973-74  में  इन  वर्गों  से  कितना  आयकर  वसूल
 किया

 गया ;

 क्या  सरकार  के  पास  समाज  के  इन  वर्गों  पर  आयकर  लागू  करने  और  इनकी  आय  का

 रण  करने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  है

 अब  तक  इन  लोगों  से  पिछली  अवधि  के  आय  कर  की  वसूली  के  लिये  सरकार  दूवारा  क्या

 वाही की  गयी
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 25  1896  )  लिखित  उत्तर

 बणा

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (alt  क  ०  आर०
 गंणदा) / ज ज :

 आयकर  विभाग  के  विभिन्‍न  आयुक्तों

 के  कार्य  क्षेत्रों  के  रजिस्टरों  में  जिन  और  ठेकेदारों  के  नाम  दर्जे  उनकी  संख्या  एक

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [warag  म  रखा  गया  ।
 देखिये

 संख्या  Tao  8203/

 74]

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 सभी  स्व-नियोजित व्यक्तियों  जसे  ठेकेदारों  आदि  के  नामों  और  पतों  के

 बारे
 में  आवश्यक  सूचना  इकट्ठी  करने  और  उनमें  से  जिन  लोगों  की  आयकर  लगने  योग्य  आमदनी  है

 तथा

 जो  आयकर  विभाग  के  रजिस्टरों  में  पहले  से  दर्ज  नही ंहैं  उनको  कर  के  दायरे  में  लाने  के  आयकर

 आयुक्तों  को  विशेष  अभियान  चलाने  को  कहा  गया  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये
 सर्वेक्षण-कार्य  बढ़ाया  जा  रहा

 है

 सर्वेक्षण  का  कार्य  पहले  भी  किया जा  चका  है  ।  1972-73  और  1973-74  में  किये  गये

 क्षण  के  परिणाम  में  जिन  मामलों  का  पता  चला  उनकी  a  के  अनबन्ध  में  दी  गई  है  ।

 जिन  व्यक्तियों की  आयकर  लगने  योग्य  आमदनी  है  उन  सबसे  चालू  वर्ष  की  आय  की

 मांगने  के  उनको  आयकर  1961 की  धारा  139(2)  के  अन्तर्गत  नोटिस
 जारी करने  के  सभी  आयकर  HAF ~~)  को  हाल  ही  में  हिदायतें  दी  गई  हैं

 arent  से  यह  भी  कहा गया  है  कि  वे  मौजूदा  कर-निर्धारण  को  समाप्त  करने  के  जहां  भी  आवश्यक  पूर्ववर्ती  वर्षों  में

 कर  लगने  योग्य  आय  के  कर-निर्धारण  की  कार्यवाही  करें  ।

 अनबन्ध
 लॉ ऑशऑऑ्ऑॉऑा थ नन्नी

 वित्तीय  ay  वित्तीय  वर्ष
 1972-73  1973-74

 (  10  महीनों के

 आयकर  आयुक्त  रवार च्  सूचित  किये  गए  नये  मामले

 (i)  sqqata  में  लग  व्यक्ति

 आयकर  ध  6,300  3,953

 धनकर  2  189  116

 11)  SRCTS  :

 आयकर  1,658  788

 धनकर  21  91

 (iii)  बतन  भोगी  THAT

 23,612  12,510

 धनकर  93  75

 (iv)  अन्य

 आयकर  57,854  46,875

 धनकर  3,973  8,937

 (४)  जॉड

 आयकर  क  89,424  64,126

 |  धनकर  4,276  9,219
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 Written  Answers  Sravana  25,  1896  (Saka)

 कोचीन  में  असैनिक  हवाई  अड्डा

 375.  श्री  एस०  Yo  मुरुगनन्तम  :  क्या  ग्यटन  और  नागर  विमानन  ddl  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  i

 क्या  केरल  सरकार  ने  कोचीन  एक  असैनिक  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  के  लिये  अपेक्षित  भूमि

 देने  की  पेशकश की  है  ;  और

 (@)
 बि

 तो  प्रस्तावित  हवाई  ASS  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  इसका  निर्माण  क कार्य कब  से
 शरू

 भमि  निःशल्क  प्रदान  करने  का  अन  रोध
 पर्यटन  और  नागर  विसानन  मंत्री  (ait Iw aETEZ) राज  :  नहीं  ।  राज्य  सरकार

 गया  ।

 नागर  विमानन  विभाग  द्वारा  इंडियन  एयरलाइंस  के  परामर्श  से  कोचीन  के  निकट  एक  सिविल

 विमानक्षेत्र  के  संभावित  निर्माण  के  लिए  विभिन्‍न  स्थलों  के  संबंध  में  सर्वेक्षण  रिपोर्टों  का  मूल्यांकन  किया

 जा रहा है  ।  इस  प्रायोजना  को  पांचवीं  योजना  में  सम्मिलित  किया  गया  है  ।

 बम्बई  में  कपड़ा  मिल  मालिकों  are  उद्योगपतियों  को  ब  कों  are  दिया  गया  ऋण

 *
 376.  श्री  रानन  सेन  :  नया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बम्बई  में  धागे  की  खरीद  के  लिए  कपड़ा  मिल  मालिकों  और  उद्योगपतियों को  सरकार

 ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  3  करोड़  रुपये  की  राशि  का  ऋण  दिया  था  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;
 और

 क्या  धागे  की  उपलब्धता  और  उसके  मूल्यों  पर  इससे  कोई  प्रभाव  पड़ा
 ?

 बित्त  मंत्री  यशवंतराव  :  और  राष्ट्रीयकृत  बैंक  वस्त्र  उद्योग  को

 कार्यचालन  पं  जी  के  लिए  दिये  गये.ऋणों  के  आंकड़े  इस  प्रकार  नहींਂ  रखते  जिनसे  किसी  लेनदार  द्वारा  केवल

 धागे  की  खरीद  पर  खर्चे  की  गयी  रकम  का  फ्ता  चल  सके
 ।  *  1973  केਂ  अन्तिम  शुक्रवार को

 कृत  बैंकों  द्वारा  कुल  मिला  कर  सभी  उद्योगों  को  दिये  गये  ऋणों  की  बकाया  रकमें  और  उनमें  वस्त्र  उद्योग

 दा  हिस्सा  नीचे  दिया  गया  है
 :

 रुपयों  में  )

 बम्बई  भारतीय

 सभी  उद्योग  424.40  2029.05

 वस्त्रोद्योग  दि  11.3.  06  436.02

 क  की  तुलना  में
 ख

 का  प्रतिशत
 26.6  21.5

 बैकों  द्वारा  वस्त्रोद्योग  को  सामान्य  रूप  से  कार्यचालन  पूंजी  के  लिए  दिये  गये  ऋणों  से  यह

 मान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  कि  इनका  कीमतों  तथा  बाजार  में  धागे  उपलब्धता  पर  कितना  प्रभाव

 पड़ा है
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 faata  बढ़ाने  के  लिए  नई  कपड़ा  alfa

 *377.  श्री  अनादिचरण  दास

 श्री  पी०  गंगादेव

 कया  बाणिज्य  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  नई  कपड़ा  नीति  पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  नई  नीति  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 want
 क्या  निर्यात  प्रधान  सुती  कपड़ा  मिलों  को  देश  में  बिक्री  के

 लिये
 नियंत्रित  मूल्य  के  कपड़े  की

 के  मामले  में  कुछ  टी  जायेगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  Vo  सी०
 sit  att

 तथा  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्थापनाएं  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 santa  देशों  से  सहायता

 *  378.  श्री  शंकरराव  AlTegq  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  साम्यवादी  देशों  के  इन्टरनेशनल  इन्वेस्टमेंट  बैंक  से  विकास  के  प्रयोजनों  के  लिये  भारत

 को  काफी  ऋण  देने  की  पेशकश  की  है  और

 यदि  तो  कितनी  राशि  का  ऋण  देने  की  पेशकश  की  गई  है  तथा  उसकी  मख्य  शर्तें  क्या

 faa  मंत्री  (att  यशवन्तराव  चन्हाण )  हाल  में  इण्टरनेशनल  इन्वेस्टमेंट  बैंक  के  साथ  मास्को

 में  प्रारम्भिक  बातचीत  हुई  थी  जिसमें  बैंक  भारत  की  विकास  परियोजन।ओं  के  लिए  धन  देने  की

 संभावनाओं पर  विचार  किया  गया  था  ।  बैक  के  साथ  और  आगे  बातचीत  की  उम्मीद  है  ।

 )  Fe  सवाल  ही  नहीं  होता  ।

 mate  में  गिरवन  रक्षित  स्थल  का  विकास

 379.  श्री  वेकारिया

 श्री  डी०  पी०  जदेजा

 कया  पर्यटन और  नागर  बिमातन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  राज्य  में  जुनागढ़  में  गिरवन  रक्षित  स्थल  के  विस्तार  के  लियें  कितना  क्षेत्र  निधारित किया  गया

 वर्ष  1974-75
 में  उक्त  रक्षित  स्थल  के  विकास  के  लिये  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 ट  }

 वहां  पर्यटकों  को  क्या  सुविधायें  दी  गई  हैं  अथवा  देने  का  विचार  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :  हाल  ही
 में  वर्ग  किलोमीटर  का  क्षेत्र  गिर  वन्य  जीव  शरणस्थान  में  ड़  कर  कुल  क्षेत्र को  1412.  12

 वर्ग  किलोमीटर कर  दिया  गया  है  ।

 गिर  वन्य  जीव  शरणस्थान  के  विकास  के  लिये  राज्य  तथा  केन्द्रीय  बजटों
 में  1974-75 के

 लिये  11.  04  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।
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 frat  ren  में  v  अयान  को  लाने
 वाली

 सुविधाओं

 मं

 आहा  X/ ACTER,  शेरों  का  प्रदर्शन  एवं  श्रमण  (RET)  मेल  हैं  ।

 fora  बेकर  आफ  इंडिया  हारा  बेक  व्याज  दर  बढाया  जाता

 *  380.  श्री  एन०  Fo  होरी

 श्री  के  ०  मालन्ना

 faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  fora  बैंक  आफ  इण्डिया  दवारा  हाल  ही  में  बेंक  व्याज  दरें  बढ़ाई  गयी  हं
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वित्त  संत्री  यदावन्तराव
 चन्हाण

 :  और
 जी

 al  |  तारीखों को  पकने

 वाली  जमा  रकमों  पर  और  क  के  व्याज  at  दरों  में  ह थ्  ह  974 से  जो

 धन  किया  गया  है  उसका  ब्यौरा  अनुबन्ध
 1

 और
 11

 में  दिया गया  है  ।  म  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  टीः०  8204/74]

 जतों  क  निर्यात  a  कमी

 *  391.  श्री  गजाघर  माझी

 थी  देवर  ताथ  महाता :

 क्या  वाणिज़्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a

 क्या  वर्ष  1973-74  के  दौरान  जूतों  के  निर्यात  में  कोई  कमी  हुई  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  प्रयास  किए  हें

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०
 सी०

 :
 जी  नहीं  ।  ऐसा  अनुमान है  कि  1973-

 74  के  दौरान  चमड़े  के  जूतों  के  निर्यातों  का  मूल्य  197  2-73
 के  दौरान  किये  गये  निर्यातों  के  मूल्य  से  अधिक

 प्रश्न नहीं  उठता

 चालू  ae  के  दौरान  चमड़े  के  जूतों  के  निर्यात  संवधेन  के  लिए  निम्नोक्त  कदम  उठाये  गये

 हैं

 (1)  wa
 साधित  चमड़े  का  निर्यात  कोटा  प्रणाली  के  जरिए  विनियमित  किया  गया  है  ताकि  चमड़े

 के  जूतों  के  विनिर्माताओं  को  चमड़े  की  अतिरिक्त  मात्रा  उपलब्ध  हो  ।

 (2)  राज्य
 व्यापार  जिसके  माध्यम  से  जूतों  का  निर्यात  मार्गीकृत  चमड़ा  उद्योग

 जिसमें  निर्यात  प्रयोजन  के  लिए  जूते  भी  शामिल  सहायता करने  के  लिए  एक  योजना

 तैयार कर  रहा  है

 (3)  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  चमड़े  के  जूते  के  विनिर्माण  के  लिए  आवश्यक  ऐसी  मशीनरी
 की  एक

 स्थायी  सुची  तेयार  की  गई  है  जिसके  आयात  के  लिए  प्रतिपूर्ति  लाइसेंसों  तथा  पूंजीगत  माल

 के  लाइसेंसों  के  आघार  पर  arate J  दी  जाएगी  ।

 (4)  चमड़े  के  जूतों  के  आयात
 पर

 हवाई  भाड़ा  उपदान  योजना  की  अवधि  30  face  1974

 तक  बढ़ा  दी  गई  है  ।
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 नाला

 कुछ  मिलों  द्वारा  निर्वात  दायित्वों  को  पूरा  न  किया  जाना

 *  582.
 श्री  शंकर  नारायण fag  वेव  :  aT  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोहिनूर  मिल्स  और  नवजीवन  मिल्स  द्वारा  1973  और

 1973  की  अवधि  में  निर्वात  के  दायित्वों  को  पुरा  न  किये  जाने  के  लिये  उन  पर  जुर्माना  किया  जाना

 चाहिये  ;  art

 यदि  at,  तो  क्या  इन  दोषी  मिलों के  fate  कपड़ा  आयुक्त  ने  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  To  सी०  :  और  1973  में  इंडियन  काटन

 मिल्स  फड़रेशन  द्वारा  लिए  गये  cifssr  निर्षात  दायित्व  के  अनुसार  सभी  मिश्रित  सुती  वस्त्र  मिलों  को

 पंचांग  व्षे  के  दौरान  कपड़े  के  अपने  उत्पादन  का  15  प्रतिशत  निर्वात  करना था  ।  मिलों  को  अपना

 दाधिय  पारस्परिक  मान्य  शर्तोपर  अन्य  fafara  मिलों  को  हस्तांतरित  करने  की  छूट  दी  गई  थी  ।  1973

 में  52.  28  लाख  वां  मीटर  कपड़े  के  fratt  के  दायित्व  के  बदले  में  कोहिनूर  मिल्स  ने  22.  59  लाख

 मौर  कपड़े  को  ess  निर्पाव  किया  तया  शेष  दायित्व  को  कुछ  अन्य  मिलों  को  हस्तांतरित  कर  दिया  जिनमें

 स्यू  ग्रेट
 स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  fares,  महाराणा  स्वन  आदि  शामिल  इसी  प्रकार

 1973  के  दौरत  वे  ०  नलबजीवत  Fass  का  निर्पत  दायित्व  9.98  लाख  वग  मीटर  का  था  ।  सिल  ने  अपने

 नाम  से  कोई  कपड़ा  निर्पात  नहीं  किया  लेकिन  अपना  दायित्व  में  हिंदुस्तान  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  मिल्स  लि०

 को  कर  दिया  चक  दोनों  सिलों  के  दायित्वों  का  पूरा  न  होने  वाला  हिस्सा  विधिवत  स्वीकार

 किया  गया  था  तथा  हस्तातरीत  सिलों  द्वारा  पूरा  किया  गया  था  इसलिए  माननीय  सदस्य  के  पर्त  में

 खित  दोतों  नों  की  ओर  से  ae  हूप  से  कोई  व्यतिक्रम  नहीं  हुआ  ।  ऐसो  हालातों  में  इंडियन  काटन  मिल्स

 फू डरेशप  दारा  सम्पद्ध  मित्रों  के  विद्ध  कोई  gata  लगाये  नाने  अथवा  कोई  अत्य  कयंवाह्दी  किये  जाने

 का  प्रश्त  नहीं  उठता  |

 Export  of  Ready  made  Garments

 |
 *383.  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  ्

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  क e

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  che  countrres  to  which  to  Wear  Garment  े  were  exported
 during  the  last  three  years,  year-wise  and  tne  value  of  those  garmenis  exported

 to  each

 country

 (i>)  whether  these  garments  are  prepared  by  the  cottage  and  small  scale  industries;

 (c)  the  steps  taken  to  provide  them  special  incentives  ;  and

 (d)  the  State-wise  number  of  the  persons  or  institutions  in  the  country  who  have  been

 issued  licences  for  the  export  of  ready  to  wear  garments  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)
 A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (b)  A  good  part  of  our  garments  exports  emanate  from  small  scale  units.

 (८)  In  addition  to  import  replenishment  for  dyes  and  embellishments  as  per  the  pro-
 visions  of  the  I.  T.  C.  Policy  (Vol.  II),  cash  assistance  is  provided  by  the  Indian  Cotton

 Mills’  Federation  against  garments  exports.  Garments  exporters  can  participate  in

 Garments  Fairs  arranged  by  the  Cotton  Textiles  Export  Promotion  Council  at  concessional

 rates.  Exporters  of  garments  whose  exports  exceeds  Rs.  5  lakhs  are  entitled  to  become  re-

 cognised  Export  Houses  with  the  advantages  which  go  withit.  Import  ofgarment  machinery
 is  allowed  on  the  basis  of  60%  Export-obligation.

 (d)  There  is  no  registration  of  exporters  of  garments.
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 s

 STATEMENT

 The  major  markets  to  which  ready  made  garments  have  been  ि  oorted  during  thelast
 three  years  and  value  thereof  are :

 Value  111  Lakh  Rupees
 Name  of  the  Country  ee

 1973-74*  1972-73  1971-72

 France  311-2  56-6

 Italy  210°4  58-8  24. *0

 Netherlands  184-2  81  2  156.0

 Germany  Fed.  Rep  395  200  *  5  100 *  8

 Denmark  2 585  *  152  5०7

 11-6 Norway  116  *  थू  49  3

 Sweden  435°5  581  4  196-2

 U.K  593  210°3  114

 U.S.S.R  608  626-2  454°2

 U.S.A  974.0  442  2  189  *  1

 Australia  425°6  1.1  6  33°3

 Canada  1009  22°0 43°8

 नया

 Vad
 कपड़ा  मिलो  को  अपने  निपंत्रण  में  लेना

 aa) *  584.  श्रीमती  रोजा  faaraz  sraiz : :  क्या  बाशिस्य मं ना
 यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  नेਂ  उन  कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रोयकरण  करने के  निणयਂ  किया  है  जो  पहले

 और कार  से के
 | नियंत्रण  में  थी  ;

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धों  मुख्य  बाते  क्या  हू
 ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  a  उप  मंत्री  ए०  सी ०  जी

 at

 इस  प्रयोजन  के  लिए  शोघ  हो  उपयुक्त  विधान  अधिनियमित  करने  क  विचार  है  ।

 कराघान  प्रणाली  में  संशोधन

 2542.  at  मच  लिमय :  क्या  वितत  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 पांचवीं

 योजनावधि  के  लिये  कर  सम्बन्धों  काननों ५  में  आवच्यक  संशोधन  हेतु
 किसी

 नीति  की  रूपरेखा  तयार  की  जा  रहो  है  ;

 क्या  इन  कर  संशोधनों  का  उद्देश्य  निगमित  लाभों  के  और  अधिक  भाग  को  उत्पादन  कार्यों  में

 लगाने  का  प्रोत्साहन  देना  होगा ;  और

 *Estimated
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 यदि  तत्सम्बन्धी  कानूनों  में  किन  मुख्य  आधारों  पर  संदोधन  किये  जायेंगे  ?

 वित्त  मंत्री
 यशवग्तराव

 :  से
 सरकार

 को  राजस्व  विषयक  पर

 बराबर  नजर  रखो  जातों  हैं  पांचवीं  पंच-वर्षीय  आयोजना  के  संदर्भ  में  कराघान  से
 सम्बन्धित

 नीति  के

 ढांचे  के  बार ेमें  पांच्घीं  पंचवर्षीय  आयो  जना  के  प्रारूप  में  बता  दिया  गया  है  आधिक  कार्य  विभाग  में  एक
 राजस्व  नोति  pet  भी  खोला  गया  हैं  जो  कराधान  के  विभिन्‍न  पहल ओं  पर  गहराई  से  अध्ययन  करेगा  ताकि

 कर-प्रणललो  को  ata  सामाजिक  और  आधिक  दृष्टि  से  अधिक  लचीली  और

 लित  बताया  जा  सके  |

 पंजाब  के  राज्य  सहकारी  tat  म  कृषि  पुर्नावत्त  निगम  द्वारा  पूंजी  निवेश

 2543.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  leat  वित्त  मंत्री  ae  बताने  को  क्षा  करेंगे कि
 :

 क्या  कृषि  पुरनवित्त  निगम  ने  पं  जाब  के  राज्य  सहकारी  बैंकों  में  कोई  धनराशि  निवेश  की

 और

 यदि  ai  तो  कितनी  राशि  निवेश  की  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  सुशीला  :  ओर  कृषि  पुनरवित्त
 निगम

 ने  पंजाब  राज्य  सहकारी बैंक  लिमिटेड  को  30  1974  तक  6.  29  करोड़
 रुपये

 के  ऋण  दिए  हें
 और

 कृषि  पुनरवित  निगभ  ने  पंजाव  राज्य  सहकारों  भूमि  बंधक  बक  के  ऋण  यत्रों  में  23  86  करोड़  रुपये  को

 रकम  लगायी है  ॥

 समझौतों  क  अनसार  अखबारों  कागज  का  आयात

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा 2544.  श्री  एम०  कतामत
 के

 |

 क्या  सरकार  को  आयात  समझौतों  के  अनुसार  अन्य  देशों  से  अखबारो  कागज  मिल  रहा  है  ;

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथूय  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  उपमंत्री  ए०  सी०  जाज  (#)  तथा  पोत-लदान  तथा

 वहन  को  समस्पाओं  के  कारण  चकोस्लोवाकिया  तथा  बंगला  देश  से  निर्धारित  समयानसार

 सप्लाई  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  हई  है

 Experiments  for  Artificial  Rains  in  the  Rihand  Dam  Area

 2545.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil
 Aviation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  are  aware  that  the  Uttar  Pradesh  Government  propose  to

 19745 carry  out  experiments  for  artificial  rains  in  the  Rihand  Dam  area  during

 (9)  if  so,  the  area  in  square  miles  likely  to  be  covered  and  amount  of

 expenditure  to  be  incurred  thereon  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (I  Ir.
 Sarojini  Mahishi) :  (a)  Yes,  Sir.  At  the  request  of  the  Uttar  Pradesh  State  Electricity

 Board,  artificial  rain-making  experiments  are  being  carried  out  in  the  Rihand  Dam  area

 since  July  21,  1974  by  the  Indian  Institute  of  Tropical  Meteorology  in  collaboration  with
 the  India  Meteorological  Department.

 (b)  An  area  of  about  13,000  square  kilometers  is  likely  to  be  covered  and  the  expen-
 diture  will  be  Rs.g  lakhs  approximately.
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 सरकारी  कार्यालयों  म
 टेलीफोन

 न्

 2546.
 श्री  सुखदेव प्रसाद  वर्मा  :  क्या  faa  मंत्री  यहं  बताने को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार के  कार्यालयों में  टेलीफोन  को  कालों पर  खचं  वर्ष  197 3  के  पहले  महोनों
 की  तुलना  में वष  1974  के  पहले  महिनों  में  काकी  बढ़  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसको  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाहो  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 क०
 आर

 :  तथा  अपेक्षित  सूचना  एकत्रित
 को  जा  रहो  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जायेगो  ।

 रोजगार  कर  लंगाया  जानां

 2547.  थी  बनमाली  पटनायक  :  क्या  वित्त  मंत्री  य  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  रोजगार  कर  लगाने  का  है  ;

 यदि  at,  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 ?
 (7)  इसके  प्रति  कमेंचा  रियों  की  प्रतिक्रिया  कया  हैं  और  इस  समय  ga  मामला  किस  चरण  पर

 कै

 वित्त  मंत्री  TAA ACTS  :  से  रोजगार  कर  अथवा  रोजगार  अधिभार

 लगाने  सुझाव  उन  विभिन्‍न  सुझावों  में  से  एक  है  जो  देशਂ  के  आर्थिक  विकास  के  लिए  अतिरिक्त  पूंजी

 जुटाने
 के  लिए  प्राप्त  हुए  ह  और  ऐ  से  सभो  सुझावों  पर  सलाना  बजट  बनाते  समय  विचार  fat  जाता

 Rise  in  Tariff  on  Sugar

 2548.  Shri  Phool  Chand  Verma  ;

 Shri  Banamali  Patnaik  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  Government  of  India  have  raised  the  ta  1 riff  on  sugar  by  Rs.  10  from

 January,  1974  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  thereof  ?

 The.  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh)  :  (2)
 &  (b)  Tariff  value  of  free  sale  sugar  which  is  reviewed  monthly  was  increased  from  Rs.

 in  vicw  of  increase  in  the  average  ex-factory  price  realisations.
 260  per  quintal  to  Rs.  '70  per  quintal  for  the  month  of  January,  1974.  This  was  done

 बजट  ate  में  कमी  HAT

 2549.  श्री  सी०  चन्द्रप्पन :  क्या  faa  मंत्रो  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  सूत्रों  ने  ag  दावा  किया  है  कि  अब  1974-75  के  संश।घित  Tah aaT  की

 तुलना  में  ag  1973-74  का  बजट
 घाटा

 आधा  %  आयेगा  ;  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  चब्हाण  ):  और  सरकार  को  इस  प्रकार  के  किसो  दाव

 की  जानकारों  नहीं है  ।  1974-75  के  संशोधित  अनुमानों  1975 में  1975-76  का  बजट

 पेश  करते  समय  हो  अन्तिम  रूप  दिया  जायगा  |
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 ग्रप  उद्योगो ंक  द्वारा  करों  का  अपवंचन

 2550.  श्री  WAT  झा  क्या  faa  मंत्रो  यह  बताने को  करेंगे कि

 aq  1971  से  बिड़ला  gg  के  उद्यागों  को  सीमा  शुल्क  तथा  उत्पादन  शुल्क  के  aq

 वंचन  के  कितने  मामलों  में  अन्तर्ग्रस्त  पाया  गया  ;  और

 उनके  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  कार्यवाहो  को  ?

 वित्त  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०
 :  तथा  बिरला

 उद्योग  समूह
 द्वारा  आयकर  का  जांच  के  दौरान  सरकार

 को  जानकारों  में  आया  था  और  श्रो  चन्द्र  बखर

 प्रस्तुत  किये
 गय  कुछ  ज्ञापनों  मे ंभो  इस  का  जिक्र  था  बड़े »  उद्योग  गूहों  में

 से  कुछ  उद्योग  गुहों  के  सम्बन्धी

 मामलों  और  बिरला  समूह  भी  इनमें  शामिल  व्यापक  तथा  लगातार  जांच  करने  के  लिए

 1972  में  एक  विशेष  कक्ष  स्थापत  किया  गया  था  ।  इस  जांच  के  परिणाम  में  अब  तक  बिरला  उद्योग  समहे

 के  आयकर के  39  धनकर  के  213  मामले  तथा  दानकर  के  3  कर के  Ga:  निर्धारण के

 लिए  खोले  गय है  इन  माम  जांच  की
 कार्यवाही

 जारी  है  इसके  अलावा  वरष॑  1970-71  में  5.0

 1971-72  में  11  तथा  1972-73  में  17  मामलों
 में  दण्ड  की  कार्यवाही  शुरू  की  गई  तथा  उक्त

 अवधि  में  कुल  मिलाकर  रु०  के  दण्ड  लगाये  गये  हैं  ।

 बिरला  उद्योग  समूह  द्वारा  सीमाशुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  faqaaa  सम्बन्धी

 इकटठो ्  की  ञ  रही  है  तथा  इसे  यथा  सम्भव  शीघ्र  ही  सदन-पटल  पर  रख  दिया  जायगा  ।

 Loss  suffered  by  Central  Industries  in]/Maharashtra  due  to  Strike

 त्र  2551.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai :  Will  be  Minister  of  kiname  be  pleased  to

 state  the  estimated  amount  of  loss  suffered  by  the  Central  Undertakings  in  Maharashtra
 as  a  result  of  country-wide  railway  strike  in  May,  1974

 ?

 The  Mimster  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.R.  Ganesh) :  The

 Railway  strike  of  May  1974  affected  the  economy  by  dislocating  the  movement  of  good  s

 and  passengers.  It  would  be  difficult  to  precisely  estimate  the  direct  loss  suffered  by  a

 anufacturing  unit  due  to  such  general  dislocation  of  traffic.

 Of  the  Central  Goverment  manufacturing  units  located  in  Maharashtra,  the  Trombay
 Unit  of  Fertilizer  Corporation  of  India  Limited  reported  some  dislocation  in  despatches
 due  to  the  Railway  strike

 Loss  Suffered  by  Central  Industries  in  M.  P.  Due  to  Strike

 2552.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:;  Will  the  Minister  of  Fimamce  be  pleased
 to  state  the  estimated  amount  of  loss  suffered  by  the  Central  Undertakings  in  Madhya
 Pradesh  as  a  result  of  country-wide  Railway  strike  in  May,  1974  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh):  The

 Railway  strike  of  May  1974  affected  the  economy  by  dislocating  the  movement  of  goods
 and  passengers.

 It  would  be  difficult  to  precisely  estimate  the  direct  loss‘suffered  by  a

 manufacturing  unit  due  to  such
 general

 dislocation  of  trafic.  the  Central  Government

 manufacturing/mining  units  located  in  Madhya  Pradesh,  the  Bailadila  Iron  Ore  Project
 of  the  National  Mineral  Development  Corporation  and  Bhilai  Steel  Plant  have  reported
 some  difficulties  experienced  due  to  the  railway  strike  resulting  in  lower

 production/des-
 patches.
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 Loss  Suffered  by  Central  Industries  in  West  Bengal  due  to  Rail  Strike

 2553-  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased
 to  state  the  estimated  loss  suffered  by  Central  Industries  in  West  Bengal  due  to  country-
 wise  Railway  Strike  of  May,  1974  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  इर  R.  Ganesh)  :  The
 Railway  strike  of  May  1974  affected  the  economy  by  dislocating  the  movement  of  goods
 and  passengers.  It  would  be  difficult  to  precisely  estimate  the  direct  loss  suffered  by  a  manu-

 acturing  unit  due  to  such  general  dislocation  of  traffic

 Of  the  Central  Government  manufacturing  units  located  in  West  Bengal,  the  Durgapur
 Steel  Plant  and  the  Alloy  Steel  Plant  reported  lower  production/despatches  due  to  the

 Railway  strike

 लद्दाख  में  दाल-ऊन  उद्योग  का

 2554.  श्री
 BMT  बाकुला :

 क्या  वाणिज्य  मंत्रो
 यह  बताने

 को  कपा  करेंगे  कि  लद्दाख में में  बाल

 ऊन  उद्योग  के  करने  के  fad  क्या  कदम  उठाये  गये  हूँ  ?

 भारत  सरकार  समय  नमय  पर  ऊनो  उद्योग
 वाणिज्य

 मंत्रालयं  में  उपमंत्री  To  सी०
 :

 के  वेस्टेड  धथकरघा  क्षत्र  के  लिय  उपलब्ध  कुल  fatal  मुद्रा  को  अधिकतम  सोमा  का  50  प्रतिशत  उद्योग

 निदेशक  अम्मू  तथा  कष्मोर  को  आबंटित  करती  है  ।  इसके  अतिरिक्त  राज्य  उद्योग  निदेशक  को  जम्म  तथा

 कश्मोर  राज्य  के  झाल  उद्योग  के  लिय  रफल  यान  बूल  टानंव  के  आयात  हेतु  जनवरों  1974  में  10  लाख

 रु०  को  अधिकतम  अतिरिकत  विदेशी  मुद्रा  रिली ज  की  गई  राज्य  के
 विभिन्न

 भागों  में  स्थित  पूथक  पुथक
 एककों  में  वास्तविक  आबंटन  राज्य  उद्योग  निदेशक  द्वारा  किया  जाता  है  और  वे  लद्दाख  के  ऊनਂ  उद्योगों

 की  सहायता  और  विकास  के  लिये  आवश्यक  उपाय  कर  रहे  होंगे  ।

 रेलवे  हड़ताल  के  दौरान  इण्डियन  एयरलाइंस  की  अतिरिक्त  उड़ाने

 2555.  श्री  एस०  ए०  सुरुमन्नन्तम :  वय  Tay  और  नागर  विमानन  य  बताने  का  कृपा
 ह»

 करें  ग

 क्या  इण्डियन  एयरलाइंस  ने  रेलवे  हडताल  के  दौरान  अतिरिक्त  उड़ानें  को  थीं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 (a)  ् पंपबरन  और  नागर
 विमानन  मंत्री  (at  राज

 रेल  दड़ताल  के  दौरान  इण्ड्यिन  एयरलाइंस  दवारा  परिचालित  को  गयी  अतिरिक्त  उड़ानों

 के  ब्यौरों  को
 देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  [wataa  म  रखा  गया  ।  संख्या  Yao  टी०

 05/74]

 रणजीत  aiea,  नई  दिल्‍ली
 में

 स्वास्थ्य
 संबंधी

 विनियमों  को  सख्ती  से  लागू  करन को  सुनिश्चित  करने

 क  लिए  कार्यवाही

 2556.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :  क्या  Taq  और  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 के

 क्या  दिल्‍ली  स्वास्थ्य  अधिका रियों  re ry 4  वारा  किये  गये  अचानक  निरीक्षण
 से

 इस  बात  का  पता

 चिला  है  कि  रणजीत  नई  दिल्लो  में  रसोई  घर  को  अस्वच्छ  रखा  जाता

 ल
 ate

 खाना  बनाने  के

 लिए  सुरक्षित  नहीं  होते  और  संबंधी  आम  टलत  सन्तोष  अनक  नहीं है
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 बाण

 यदि  तो  होटल  के  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  निरीक्षण  एकक  ने  इन

 टियों  की  और  संकेत  नहीं  किया  ;  और

 क्या  एक  महीने  के  अन्दर  स्थिति  में  gare  करने  के  लिय  होटल  के  अधिकारियों  से  कहा  गयां

 जिसमें  असफल  रहने  पर  लाइसंस  रद्द  कर  teal  जाएगा  और  यदि  तो  क्या  आवेव्यक  काय  वाही

 की  गई  है  और  होटल  के  कार्यकरण  में  स्वास्थ्य  संबंधी  विनियमों  की  सख्ती  से  लागू  करने  की  सुनिष्च्ति
 करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  at  रही  है  /

 qd2a  भोर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  मंत्री  डा०  सरोजिनी  feet
 :  से  (7)

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  तथा  भारत  एयंटन  विकास  निगम  के  अधिकारियों  के  बोच  हुई  एक  मीटिंग  के  परिणाम

 स्वरूप  एकदल  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  महा  निदेशालय  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  स्वास्थ्य  विभाग

 के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  दिल्लो  में  भारत  पयंटन  निकास  निंगम  के  विभिन्‍न  होटलों  का  निरोक्षण  किया  ॥

 दलन  रण जात  होटल  मे  Ass  कच्चे  माल  की  स्टोर  रूफ-हडलरों  की

 पर्यावरण  को  सामान्य  स्वच्छता  आदि  में  सुघार  करने  के  लिए  सुझाव  दिए  ।  दले  ने  यह  भी  सुझाव
 दिया  कि  ये  सुधार  एक  महीने  के  अंदर-अंदर  किए  आने  चाहिए  ।  लाइसेंस  के  रद्द  करेने  के  संबंध

 में  रणजोत  होटल  को  न  कोई  नोटिस  दिया  गया  अथव्प  न  उसको  कोई  नोटिस  प्राप्त  हुआ  |  दल

 दिए  गए  सुझावों  को  क्रियान्वित  किया  at  चुका  है  तथा  AH S-s7FeIT  के  स्तर  को  सुनिच्चित  करनें

 के  लिए  लगातार  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ।

 1974  क  लिए  भारत-रुस  व्यापार  योजाना

 कृपा  करेंगे  कि  : 2557.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को

 समोक्षा  करने  के  लिये  हाल क्या  1974  के  लिये  भारत-रूस  व्यापार  योजना  को  प्रगति  को

 में  एक  सरकारो  प्रतिनिधि  मण्डल  मास्को  भजा  गया  था  :

 afe  तो  किन  क्षेत्रों  में  व्यापार  करारों  की  पर्याप्त  क्रियान्विति  नहीं  हो  रही  है  तथा  किन

 और वस्तुओं  पर  वुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 बस
 दोनों  देशों  द्वारा  करारों  को  पूर्णरूप  से  क्रियान्विति  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  उपाय  fara

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए०  ato  :  जी  हां  ।

 तथा  ध्याता  के  द्वौरान  1974  sar  संलेख  के  क्रियान्वयन  का  एकू  समग्र  पुनरीक्षण
 किया  गया  था  ।  दोनों  पक्षों  ने  देखा  कि  सोवियत  संघ  से  भारत  को  और  भारत  से  सोवियत  संघ  को

 कांडा  माल  की  सप्लाई  के  लिय  संविदाएं  1974  व्यापार  aig
 के  अनुरूप  मांत्राओं  व  मत्यों  के  लिये  की

 मई  हे  |

 भूगतान  स्थिति  का  पुनरीक्षण  करने  कुछ  भारतीय  निर्यात  मदों  अर्थात्‌  दस्तो

 गाड़ो  रंजक  भषजीय  Te)  का  खली  आदि  हेपु  व्यापार  प्रबन्धों  में

 युक्त  वृद्धि  की  गई  |

 इंजीनियरिंग  वस्तेओं  क  निर्यातकर्ताओं  को  मूल्य  अन्तर  की  afaata w

 2558.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  aa  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंजीनिर्यारिंग  वस्तुओं  के  faataaatsit  को  मल्य  अन्तर  के  प्रतिपूर्ति  सम्बन्धी  सुविधा
 को  वापस  लेने  के  से  alfa  का  हनन  हुआ  है  ;
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 यदि  तो  कया  सरकार  ने  निर्यातकर्ताओं  को  मिलने  वाली  लगभग  एक  करोड़  रुपये  की
 राशि  बचाई  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  मूल्य  अन्तर  की  प्रतिपूर्ति  के  प्रत्येक  वायदे  को  फिर  से  आरम्भ  करने
 पर  विचार  कर  रहो  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  ए०  सी०  त्था  इस्पात  को  बढ़ती  हुई

 रट  य  कोमतों  के  सन्दर्भ  जिससे  कोमत  अन्तर  निष्प्रभावो  हो  जाता  इस्पात  को
 विभिन्न

 किस्मों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  और  घरेलू  कोमतों  के  अन्तर  प्रतिपूर्ति  सम्बन्धों  योजना  26-10-:2  से  समाप्त
 कर  दी  गई  है  aa:  नीति  हनन  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  घन  बचाये  जाने  का  कोई  प्रश्न  नहीं
 उठता  |

 तथा  (7)  उपरोक्त  कारणों  से  इस  योजना  को  शुरू  किये  जाने  के  लिये  कोई
 कार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  ब  कों  दारा  गुजरात  a  कृषि  क्षेत्र  में  ane  गई  पूजी

 2559.
 श्री

 डी०  डी०
 देसाई

 :
 कया  faa  मंत्री  यह  बताने,की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  बैंकों  को  कृषि  क्षेत्र  में  पूंजी  लगाने  का  निर्देश  दिया  है  ;

 यदि  तो  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  इस  क्षेत्र  में  गुजरात  और  उड़ीसा,में  कितनी  पूंजी/लगाईहि
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सशोला  Cae )  :  सरकार  और  भारतीय  fora
 समय-समय  पर  बैकों  पर  जोर  देते  रहे  हैं  कि  वे  एसी  योजनाएं  जिनके  कृषि  सहित

 प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  के  सभी  लाभप्रद  प्रस्तावों  के  लिए  बैंक  अधिक  से  अधिक  धन  की  व्यवस्था  कर  सकें  ।

 यह  नीति  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  उद्देश्यों  के  अनुरूप  है  ।

 1973  के  अन्त  में  दोनों  राज्यों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ्  कृषि  के  लिए  दिये

 गये  ऋणों  की  बकाया  रकमें  इस  प्रकार  थी  :

 रुपयों  में  )

 मुजरात  °  चक  e  e  4166.66

 उड़ीसा  ry  e  e  e  e  157.38

 चाय ह |  का  मूल्य  समीकरण  पद्धति

 2560.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :]

 क्या  भारत  चाय  का  उत्पादन  करने  वाले  अन्य  देशों  के  सहयोग  से  मूल्यसमीकरण  (3TSat

 पद्धति  बनाने  का  प्रयास  कर  रहा  है  ;  और

 क्या  चाय  पर  शुल्क  कम  करने  के  प्रश्न  पर
 भी

 विचार  किया  गया  है
 ?  |

 वाणिज्य  मंत्रालय  मं  उप  मंत्री  ए०  सी०  :  जी  नहीं  ।]

 जी
 नहीं

 ।  निर्यात  देशों  में  चाय  पर  शुल्क  कम  करने  के  प्रश्न
 पर  खाद्य  तथा  af  ‘a

 में  कोई  नहीं  किया  गया  ।
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 25  1896  (ae)  लिखित  उत्तर

 आयात  नीति  द्वारा  प्रदान
 की

 गई  सुविधाएं

 2561.  थी  पी०  WT :
 :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  व्यापार  तथा  उद्योग  से  वर्ष  1974-75  की  आयात  नीति  में  प्रदान

 की  गई
 नई

 सुविधाओं
 का

 पुरा
 लाभ

 उठाने  के  लिये  कहा  था  ;

 यदि  तो  इसके  प्रति  व्यापार  और  उद्योग  की  कया  प्रतिक्रिया  रही

 वाणिस्य  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  ए०  सी०  जाज )  (*)  sit  a  ।

 at  1974-75  की  आयात  नीति  में  जिन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  गई  है  उनका
 अच्छा  स्वागत हुआ  है  ।

 अखरोट  के  faatanatar  को  नगद  सहायता

 4562  श्री  अनादि चरण  दास  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  अखरोट  के  निर्यातकर्ताओं को  1972 से  तीन  वर्ष  के  लिये  5

 शत  Cho ओ  ०  बी०  वसूली  की  दर  से  तथा  पिछले  12  महीनों  से  कम  से  कम  10  प्रतिशत अघिक  निर्यात

 करने पर  2-1/2  प्रतिशत  अतिरिकंत  नकद  सहायता  मंजूर  की  थी  ;  .  और

 यदि  तो  निर्यात  में  कोई  हानि  न  होने  पर  भी  तथा  उद्योग  द्वारा  1972 से

 1973 तक  वस्तुतः  ऊंचे  मूल्य  लिये  जाने  के  उपरान्त  भी  नकद  सहायता  मंजूर  करने  के  क्या  कारण

 हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  Ato
 :  जी  हां  ।  बाजार  स्थिति  में  र  के

 फलस्वरूप  जब  यह  महसूस  किया  गया  कि  यह  वस्तु  नकद  सहायता  के  निर्यात  बाजार  में  अपने  पैरों

 पर  स्वयं  खड़ी  हो  सकती  है  तो  योजना  1-10-73  को  वापस  ले  ली  गई

 जब  नकद  सहायता  प्रदान  करने  का  विनिश्चय  किया  उस  समय  सरकार  को

 ज्यिक  जानकारी तथा  अंकसंकलन  ,  कलकत्ता  द्वारा  प्रकाशित  1972 से

 1973  तक  की  अवधि  के  लिये  निर्यात  से  प्राप्ति  के  आंकड़  उपलब्ध  नहीं  थे  ।  उस  समय  उपलब्ध
 1971-72  के  लिये र्फ ०  ओ०  वी०  प्राप्ति  के  आंकड़ों  से  पता  चला  कि  व्यापार  को  निर्यातों  पर  5

 शत  से  अधिक  की  अनुमानित  औसतन  हानि  हुई  ।  जिन  अन्य  कारणों  से  सरकार  नकद  सहायता  देने  के

 लिये  तयार  हुई  वे  निम्नोक्त  प्रकार  हू

 (1)  1971  में  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  के  तत्वावधान  में  किये  गये  बाजार  स्थिति  frat

 की  सिफारिश की

 रण  ट्र  ने  अखरोटों  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  10  प्रतिशत  की  नकद  सहायता  प्रदान  करने

 (2)  चूंकि हम  5,000  मे०  टन  से  अधिक  के  निर्यात  स्तर  जिस  तक  हम  पहले  पहुंच  चुके

 एक  बार  प्राप्त  करने  की  क्षमता  है  इसलिये  यह  महसूस  किया  गया  कि  नकद  सहाबताਂ

 प्रदान  करने  से  हमारे  निर्यातों  को  आवश्यक  प्रतियोगी  प्राप्त  होगी  ।

 (3)  आन्तरिक  कीमतें  ऊंची  चल  रही  थीं  तथा  यह  आशा  की  गई  कि  नकद  सहायता  प्रदान  करने

 से  अपना  माल  स्थानीय  खपत  के  लिये  भेजकर  आन्तरिक  ऊंची  कीमतों  पर  बचने

 की  अपेक्षा  और  अधिक  निर्यात  करने  के  लिये  प्रेरित  होगी
 ।
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 लकन  कलन

 जीवन  बीमा  fara  दारा  ad  1973-74  में  किया  गया  व्यापार

 2563.  श्री
 अरविन्द  एम०  पटेल  :  क्या

 वित्त  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे  कि  :,  ,.

 जीवन  बीमा  निगम  ने  वर्ष
 1973-74

 के  दौरान  कितने  मूल्य  का  नया  व्यापार  किया
 ;

 वर्ष  1973-74  में  जीवन  बीमा  निगम  के  पूंजी  निवेश  का  बही-मूल्य  क्या  था  ;

 इससे  दो  वर्ष  पूर्व  के  आंकड़ों  की  तुलना  में  ये  आंकड़े  कितने  न्यूनाधिक  हैं
 ?

 73  और  1973-74  में  जीवन  बीमा

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुशीला  :  से  वर्ष  1971-72,  1972-
 व  गया  नया  तथा  इनमें से  प्रत्येक

 वर्ष  के  अन्त  में  उसके  ्य  किये  गये  निवेशों  का  कुल  खाता-मूल्य  नीचे  दिया  गया  है

 नया  Po

 are

 रकम
 )

 रुपयों  में  )

 1971-72  1,639. 89  1,927. 59

 1972-73  e  a  2,075. 20.0  2,172. 38

 1973-74  .  e  ca  थे
 *

 2,591. 29  नें  0,450. 71
 विा

 Aa  1974-75  म  पंजाब  तथा  हरियाणा  से  राष्ट्रीयकृत  बे  कों  की  शाखायें  खोलना

 2564.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  वित्तमंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  वष  1  974-

 75  में  पंजाब  तथा  हरियाणा  में  कहां  कहां  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखायें  खोली  जायेंगी  ?

 वित्त  मंत्री  यशावस्तराव
 :

 fora  बेक  ने  सुचित  किया  है  कि
 1974

 के
 अन्त

 में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  पास  पंजाब  और  हरियाणा  में  शाखाएं  खोलने  के  लिए  64  और  37

 थे  ।  एक  अनुबन्ध  संलग्न  है  जिसमें  उन  स्थानों  के  नाम  दिये  गये  हैं  जहां  ये  कार्यालय
 खोले  जायेंगे  ।  मं  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  yao  eto  8206/74]

 मद्रास  और  दिल्‍ली  में
 बरामद  किया

 गया  काला  घन

 2565.  श्री  नारायण  चन्द  पारादार  :

 श्री  पी०  क्‌०  चन्द्र प्पत  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 गत  तीन  वर्षो  में  मद्रास  और  दिल्‍ली  महानगरों  में  अलग-अलग  कितना
 काला धन  बरामद  गया  ;

 (@)  इस  सम्बन्ध  में  प  ra-T eT  कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही की  गई  ;
 और

 ee

 ये  आंकड़े  अनन्तिम  हैं  और  इनकी  लेखा  परीक्षा होनी  है  ।
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 लिखित
 उत्तार

 नगरवार  इन  वर्षो  में  कितने  व्यक्तियों
 पर

 मुकदमा  चलाया  गया  तथा  कितनों  को  दष्ड
 गया ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Ho  आर०  :  मद्रास  और

 ,  देल्ली
 नगरों  में  पकड़ी  गई

 जवाहरात  तथा  अन्य  परिसम्पत्तियों  का  मूल्य  इस  प्रकार

 नगर  1971-72  1972-73  1973-74
 क  न

 बम्बई  65,01,6387  89,  50,272  75,14,115

 मद्रास  12,  17,314  39,08,919

 43,55,345 facet  33,  44,  335

 .  कलकत्ता  के  बारे  में  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  उपलब्ध  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 इस  सम्बन्ध
 में

 जिन  व्यक्तियों
 के

 विरुद्ध  कार्यवाही की  गई  उनकी  संख्या  निम्नलिखित  है

 197  1-  1972-73  1973-74
 -

 बम्बई  शहर  43  58  62

 मद्रास  शहर  18  34  21

 50
 दिल्‍ली  शहर  65  40

 कलकत्ता  शहर  के  बारे  में  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही ही  एकत्रित होते  सभा-पटल पर
 रख  दिया  जायेगा  |

 सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  यथा  सम्भव  शीघ्र  ही  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जायेगी ।

 निर्यात  परिषदों  क  कृत्य

 2566.  श्री  जगन्नाथ  far  क्या  बार्णिज््य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  कितनी  निर्यात  परिषदें  art  कर  रही  हैं  तथा  उनके  कृत्य  कया  हैं

 क्या  इन  परिषदों  के  कार्यों  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण  रहता  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इन  परिषदों  के  कार्यों  पर  नियंत्रण  रखने का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 मे  उप  मंगी  ए०  सी०
 :  देश  में  17  निर्यात  संवर्धन  परिषद

 कार्य कर  रही  हैँ  |  उनके  मुख्य  कायें
 —

 -(1) )  उत्पाद  विकास  में  सहायता  देना  ;

 (2)  विदेशों  में  अलग  अलग  बाजार  अध्ययन  करना
 ;

 (3)  विदेशी  बाजार  सम्बन्धी  sere

 eg  अलावा  3927  सावरेन-सिक्का तथा  6382  किलोग्राम  सोना  भी  पकड़ा  गया
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 4)  सदस्यों
 की  उत्पादन  उत्पाद  रेंज  तथा  निर्यात  योग्यता  के  बारे  में

 रखना  ;

 (5)  सामान्य  प्रचार  करना  ;

 (6)  अध्ययन-सह-विक्रय दल  भेजना तथा
 विदेशी  प्रतिनिधिमंडलों एको

 fad  करना  |

 जी
 हां

 इन  परिषदों के  कार्यचालन  पर  सरकारी  नियन्त्रण है  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ॥

 चीती  का  faata

 -2567.  श्री  जगनाथ  मिश्र :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1972  और
 1973

 के
 दौरान  विदेशों  को  कुल  कितनी  चीनी  का

 निर्यात  किया  गया

 और  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  हुई  ;  और

 वर्ष  1974
 के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  चीनी  का  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव  है  और  किन

 देशों  को  इसका  निर्यात  किया  जायेगा ?

 वाणिज्य  संत्रालय  स  उपमंत्री  ए०  ato

 रु०  मलय की  98,827  ने०  टन  तथा  1973 में  42.  21  करोडरु०  मलय की  195,042  मे०  टन  चीनी
 1972  में  विदेशों को  12.  50  करोड़

 का  निर्यात किया  गया  ॥

 मांग  और  बाजार  की  स्थितियों  पर  निर्भर  रहते  हुए  काफी  मात्रा  में  चीनी  के  निर्यात

 किये  जाने  की  आशा  है  ।  जिन  देशों
 को

 चीनी  का  निर्यात  किया  गया  है  उनमें  से  कुछ  इस  प्रकार

 ब्रिटेन  पश्चिम एशिया  के  कई  श्रीलंका और  मालदीव

 बीमा  fara  क  के  प्रीमियर  और  fears
 डंड

 की  दरों  का  पुनरीक्षण

 2568.  श्री  जगन्नाथ  fat  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  के  लाभ  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  के  बावजूद  उसकी  पालसियों पर  प्रीमि
 बम  और  डिवीडेंड  की  दर  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  प्रीमियम  और  डिवीडेंड  की  दरों  के  पुनरीक्षण  के  प्रश्न  franc  करनेके
 लिये  सरकार

 का  विचार  कोई  समिति  नियुक्त  करने  का  है  ;

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  a  उप  मंत्री  सुशीला
 Vea } ay Tt 3  ः

 और  जीवन  बीमा  निगम

 द्वारा  सावधि  बीमा  तथा  आजीवन  बीमा  पर  बोनस  की  दरों
 में

 क्रमिक  रूप  से  qfea  की  गई  जो

 वर्ष  रकम  के  प्रति  हजार  रु०  पर  12.  80  रु० और  14.  00  रु०  से  बढ़ाकर  17.  60

 रु० और  22.  00  रु०  कर  दी  गई  है  ।  हालांकि बढ़ी  हुई  आय  मुद्रास्फीति के
 प्रशासन

 में  होने  वाले  व्यय  में  वृद्घि  के  कारण  व्यापक  रूप  से  निराकरण  हो  गया  फिर  भी  जीवन  बीमा  तिगम

 अपनी  लाभकारिता  में  सुघार  लाने  की  आवश्यकता  के  प्रति  सजग  है  और  इस  दिशा  में  विभिन्‍न  उपाय
 कर

 रहा है  ।
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 25  1896  (1%)  लिखित  उत्तर

 भावी  व्ययन  की  अनिश्चित  प्रवृत्ति  और  साथ  ही  इस  तथ्यको  ध्यान  में  रखते  हुए कि  सलाभ  पालिसी

 धारियों  के  साथ  समता  के  वितरण  के  तरीकों  के  माध्यम  से  की  जा  सकती  जीवन

 बीमा  निमम  ने  सलाभ  योजनाओं  के  अधीन  बीमा-किस्तों  की  दरों  में  संशोधन  करने  की  बात  तब  तक  के

 लिए  स्थगित  कर  दी  है  जब  तक  कि  व्यय  स्थिर  न  हो  जाय  ।  सलाभ  पालिसीयों के  मामले  में

 जीवन  बीमा  निगम  ने  बीमांकन  संबंधी  आधार  हाल  के  वर्षों  में  कतिपय  लाभहीन  योजनाओं  और  वाधिक

 भोजनाओं  के  अधीन  प्रीमियम  की  दरें  घटा  दी  हैं  ।

 एसा  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 यह  प्रशन  पदा  नहीं  होता  ।

 कगरल  लीड  बेक  योजना  क  अन्तगंत  बनाई  गयी  विकास  योजनाओं  का  क्रियान्वयन

 2569.  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  के  चुने  हुये  जिलों  के  लिये  लीड  बँ
 क

 योजना  के  अन्तर्गत  बनाई  गई  विकास
 और नाओं  को  इस  ata  क्रियान्वित  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि at,  तो  इस  मामले  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 faa  मंत्री  :  और
 लीड

 बक
 योजना  के

 अन्तर्गत
 जिन  बैंकों

 को  नेतृत्व  करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गयी  है  उन्हें हें  उनके  लिए  निश्चित  जिलों  में  सवक्षण  करना  है  जिससे  कि

 वे  ऐसे  केन्द्रों  का  पता  लगा  सके  जिनमें  बैंक  प्रणाली  का  विकास  करना  है  तथा  उन्हें  ऋणों  के  अन्तर  का  पता

 लगाना है  ।  इस  प्रकार  का  सर्वेक्षण  केरल  के  सभी  जिलों  में  किया  जा  चूका  है  ।  लीड  बैंकों  ने  सभी  जिलों

 में  जिला  स्तर  पर  सलाहकार  समितियों  का  गठन  किया  है  ताकि  जिलों  में  बैंकिंग  सुविधाओं  को  बढ़ाने
 में

 विभिन्‍न  वित्तीय  संस्थाओं  के  कार्यों  में  समन्वय  स्थापित  किया  जा  सके  ।  बैंक  योग्य  विकास  कार्यक्रमों का

 पता  लगाने  का  कार्य  और  ऐसी  योजनाओं  के  लिए  समन्वित  रूप  से  ऋण  देने  का  कार्य  एक  ऐसी  प्रक्रिया

 है  जो  वराबर  चलती  रहती  है  ।

 क'रल  म॑  आयकर  की  बकाया  राशि

 2570.  stadt  aay  तनकप्पन  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  iff

 केरल  में  इस  समय  आयकर  की  कितनी  राशि  बकाया  और

 गत  दो  वर्षों  में  राज्य  में  आयकर  की  कितनी  राशि  वसूल  की  गई
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कण  आर०  :  आयकर  आयुक्त  केरल  के

 भधिकार क्षेत्र  में  31  1974  को  निगम  कर  को  शामिल  करके  आयकर  सकल  तथा

 a  बकामा  रकमें  नीचे  दिये  अनुसार  थीं

 करोड़ रुपए  में  )

 कुल  बकाया  शुद्ध  बकाया

 9.02  3.  65

 आयकर  आयुक्त  केरल  के  अधिकार
 क्षेत्र

 में  पिछले  दो  वर्षों  में  निगम  कर  को  शामिल

 करके  जो  आयकर  वसुल
 उसकी  कुल  रकमें  नीचे  दी  गई  हैं

 वित्तीय  वर्ष  आयकर  कुल

 %o )

 1972-73  17.90

 1973-74  20.37
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 गत  दो  वर्षों  मं  पता  लगाया  गया  काला  घन

 2571.  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वष  1973  और  1974  में  अब  तक  कितना  काला  धन  वरामद  किया  7

 इस  संबंध  में  कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  और

 कितने
 व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  तथा  इस  अवधि  में  कितने  व्यक्तियों  को  दण्ड  दिया

 गया  ?

 faa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  कठ  आर०  और  आयकर  विभाग

 दूवारा ली  गई  तलाशियों  में  1972-73  में  454
 लाख  1973-74  में  440  लाख  रुपए  तथा

 अप्रील  से  1974  तक  की  अवधि  में  159  लाख  रुपए  की  परिसम्पत्तियाँ पकड़ी  गई  ध

 2.
 जिन  व्यक्तियों  के  यहां  तलाशियां  उनकी  संख्या  1972-73  में  532,

 वष  1973-74  में  538  और  अप्रैल  1974  तक की  अवधि

 मं  103 थी

 3.  जिन  तलाशियों  में  नकदी  और  अन्य  परिसंपत्तियां  पकड़ी  जाती  हैं  उनमें  तलाशियां  लेने

 के  बाद  कार्यवाही शुरू  जाती  है  जिससे  अघोषित आय  का  सरकारी  तौर  पर  अनुमान  लगाने

 तथा  पकड़ी  गई  परिसंपत्तियों  में  से  उतनी  परिसंपत्ति  को  रोक  रखने  के  आदेश  आयकर

 नियम की  धारा  132(5)  के  अधीन  जारी  किये  जा  सके  जितनी  कर-दायित्व  को  पूरा  करने  के

 लिए  आवश्यक हो  ।  इसके  पकड़ी  गई  सामग्री  और  आरोपणीय  बहीखातों  तथा

 दस्तावेजों  क  आधार  पर  कर-निर्धारणों को  भी  अन्तिम  रूप  दिया  जाता  है  ।
 आय/धन  को  छिपाने

 के  लिये  दण्ड  लगाने  की  और  जहां  आवश्यक  इस्तागासे की  कार्यवाही  भी  शुरू  की  जाती  gl

 4.  यह  उल्लेखनीय है  कि  किसी  तलाशी  में  पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों  के  मूल्य  से  उस  तलाशी

 की  सफलता  अथवा  उपयोगिता  का  पुरा  बोध  नहीं  होता  ।  बहीखाते  और  दस्तावेज  जिनम॑

 चोरी-छिपे  की  गई  तथा  गैर  लेखागत  लेन-देनों  का  प्रमाण  होता  उतने  ही  महत्वपूर्ण  होते a

 कालेधन  और  अपवंचन  पर  काबू  पा  ने  के  लिये  तलाशियां  एक  साधन  e  |  व्यक्तियों

 के  यहां  तलाशियां  ली  जाती  उससे  उनका  कालाधन  और  कर-अपवंचन  तो  प्रकाश  में  आता

 ही  साथ  ही  तलाशियों  का  उन  व्यक्तियों  पर  निवारक  प्रभाव  भी  पड़ता  जो  कर-अपवंचन

 की  इच्छा  अथवा  प्रलोभन प  हो  ।
 इसके  अतिरिक्त  अन्य  व्यक्ति  जिन्होंने  अपनी

 आय  छिपाई  तलाशियों  के  डर  आयकर  1961  की  धारा  के

 उपबन्धों  के  अधीन  अपनी  छिपाई  हुई  अय  की  घोषणा  स्वेच्छा  से  करने  की  प्रेरणा  पात  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथासंभव  शीघ्र  ही  सदन  पटल  घर  रख  दी  जायगी  1

 केरल  a  अधिक  संख्या  मं  कपड़ा  मिलों  की  carat  क  लिय  क्षमता

 2572.  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन  :  वया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केरल  में  अधिक  संख्या  में  कपड़ा  मिलों  की  स्थापना  करने  के  लिये  क्षमता

 ,
 (@)

 यदि  तो  उन  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  नये  कारखाने  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव

 wires  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 ए०  सी ०  जाज  )  तथा  अतिरिक्त  तकुआ

 तथा  करघा  क्षमता  सजन  क े|
 संबंध  में  चतुर्थ  अवधि  के  दौरान  अपनाई  गई  लाइसेंस
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 नीति  किसी  राज्यवार  आबंटन  परद  आाधारित  नहीं  भी  सहकारिता  अथवा  सरकारी  क्षेत्र  में
 नए  कताई  एककों  के  सृजन  को  प्रोत्साहित  किया  गया  परन्तु  केरल  में  एसे  नये  कताई  एकक
 स्थापित किये  जाने  के  कोई  आवेदनपत्र  प्राप्त नहीं  हुआ  ।  पांचवीं  योजना  अवधि  के
 दौरान  सूती  वस्त्र  उद्योग  के  विस्तार  की  अनुमति  देते  उन  क्षेत्रों  में  हथकरघा  तथा

 शक्तिचालित  करघा  बुनकरों  के  लिये  याने  की  अतृप्त  मांग  है  और  उन  क्षेत्रों  में  भी  जहां  कि

 रुई  पर्याप्त  मात्रा  में  उगाई  जाती  है  परन्तु  वहां  कताई  एककों  यदि  कोई  स्थानीय  मांग  है  तो

 वह  थोड़ी  अतिरिक्त  क्षमता  के  सृजन  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।
 सरकार

 सिफारिश  किये  गये  आवेदनपत्नों  पर  जोकि  अनुमोदित  मानदण्डों  के  अन्तर्गत  आते  अनुकूल  रूप

 से
 विचार  किया  जाएगा  ॥

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  पुस्तकों  का  आयात

 2573.  श्री  Rfearaiz  fag  मलिक

 श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव

 ा  वा  ग्य  मी  ~ oe Ke 1  बताने  की  कमा

 क

 के क्या  देश  में  विदेशी  पुस्तकों  की  कमी

 यदि  तो  क्या  यह  कमी  राज्य  व्यापार  निगम  दवारा  पुस्तकों  के  आयात  की  नीति  में

 परिवर्तन के  कारण

 क्या  इसका  देश  में  स्वदेशी  eae i)  बाजार  पर  बुरा  भाव  पड़ा  है  और  यंदि

 तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी ०  सरकार  को  इस संबंध में  कोई

 विशिष्ट  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 तथा  (71)  wer  नहीं  उठत  ।

 फर्मों  ओर  व्यक्तियों  की  ओर  एक  लाख  रुपयों  से  अधिक  बकाया  आयकर  की

 574.  श्री  a feamiz  tag  afar

 at  वीरेन्द्र  सिंह  राव

 कया  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  उन  व्यक्तियों  और  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  ओर  एक  लाख  से  अधिक

 रुपयों  की  आयकर  की  राशि  बकाया  है

 यह  राशि  कब  से  बकाया
 और

 इसकी  वसूली  के  लिये  सरकार  ने  कया  का्यावाही  की  है
 ?

 fra  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 क्०  अर०  जिन  फर्मों  और  व्यष्टियों

 की  तरफ  आयकर  की  एक  लाख  रुपए  से  अधिक  रकम  बकाया  है  उनसे  प्राप्य  बकाया  के  बारे  में

 तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  इसका  हिसाब  मंत्रालय  में  नहीं  रखा  जाता  तथा  इसे

 देश  भर  में  स्थित  क्षेत्रीय  संगठनों  से  एकत्र  करना  होगा
 |  लेकिन  जिन  फर्मों  और  व्यष्टियों की

 तरफ  31  1974
 को  आय-कर

 की
 दस  लाख  रुपए  से  अधिक  रकम  बकाया  उनके

 बारे  में  सुचना  मंत्रालय  में  उपलब्ध  हैं

 और

 नाम  अनुबन्ध  में  दिये  गये  हैं

 [Wave

 में

 रखा

 1।  देखिए  संख्या  एल०  eto  8207/74]
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 यह  बकाया  पिछले
 से

 कर-निर्धारण  ait  के  बारे  में  जिनमें  सबसे
 कर-निर्धारण  ad  1940-41  है  और  सबसे  परवर्ती  वर्ष  1973-74  |

 काचा  को  ददरी  कारगो  से  नहीं
 ही

 सरी

 ee

 से  हक  कारग

 ह  ह  —

 (i)  विभिन्‍न  प्राधिकरणों  cara  स्थगन  आदेश  दिये  गये गये हैं  जिनमें  आय-कर  अपीलीय

 न्यायाधिकरण  जैसे  अपीलीय  प्राधिकरण  भी  शामिल

 (11)  उच्च  न्यायालयों  में  रिट  याचिकाएं  दायर  की  गई  हैं  जिन्होंने  जारी  करके

 विभाग  को  वसली  करने  से  रोक  दिया  है

 (11)  दोहरे  आय-कर  से  राहत  के  दावे  अनिर्णीत  पड़े

 (iv)  मांगें  उन  व्यक्तियों  के  नाम  हैं  जो  भारत  छोड़  कर  चले  गये  ,

 (v)  अपीलों  में  विवादग्रस्त  हें  यद्यपि  उनके  लिये  स्थगन  आदेश  जारी  नहीं  किय

 गये  द

 क्योंकि (v1)  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियों  में  शेयरों  की  बिक्री  से  कठिनाइयां  पदा  होती  हैं

 उन  शेयरों  का  स्वतंत्ररूप  से  हस्तान्तरण  नहीं  किया  जा  सकता  aire

 खरीददार  उनको  खरीदवाने  में  रूची  भी  नहीं  रखते  क्योंकि  अधिकांश  शेथरधारी

 कम्पनी के  कार्यों  के  प्रबन्ध  में  कोई  प्रभावकारी  मत  नहीं  रखते  |

 (vit)  अभिग्रहण  की  गई  अचल  सम्पत्ति
 को

 बेचना  भी  कठिन  होता  है  क्योंकि  कर

 कर्त्ताओं  दवारा  प्रभाव  डालने  के  कारण  अथवा  जिस  क्षेत्र  में  भवन  स्थित  है  उसके

 अलोकप्रिय  होने  के  कारण  खरीददार  नहीं  मिलते  ।  कभी  कभी  नियत  मूल्य  से

 मूल्य  की  बोलियां  लगाई  जाती  हैं  और  नीलामी  से  बिक्री  एक  से  अधिक  बार
 करनी

 पड़ती हैं  ।

 (viii)  परिसम्पत्तियों  के  स्वामित्व  के  बारे  में  झगड़ा  खड़ा  होने  से  कपटपूर्ण  लम्बी

 मकदमे बाजी  चलती  हैं  ।

 (  कर  अपने  पीछे  कोई  परिसम्पत्तियां  नहीं  छोड़कर  मर  जाते  हें  अथवा ९  ix)
 दिवालिया  हो  जाते  हैं  अथवा  करनिर्धारितियों का  पता  नहीं  चलता  कर

 निर्धारितियों की  कोई  अभिग्रहण  परिसम्पित्तियां  नहीं  और

 (x)  मांगे  संरक्षात्मक किस्म  की  भी  होती  हैं
 |

 प्रत्येक  मामले  के  तथूयों तथा  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  कानून  के  अन्तर्गत  व्यवस्थित

 सभी  कार्यवाहियां की  गई  हैं/की जा  रही  है  जिनमें  निम्नलिखित  कार्यवाहियां  भी  शामिल हैं
 :--

 (1)  कर  का  भुगतान  नहीं  करने  पर  आयकर
 1961

 की
 धारा  221

 के
 अन्तर्गत

 दण्ड  लगाना  |

 (ii)  धारा  226 (2)  के  अन्तर्गत  वेतन  जब्ती
 |

 (iii)  धारा  226(3)  के  अन्तर्गत  अनुऋणी  के  ऋणों  की  जब्ती  |

 (iv)  धारा  226(4)  के  अन्तर्गत  न्यायालय
 ं

 में  धन  का  अभिग्रहण
 ।

 धारा  226(5)  के  अन्तर्गत  चल-सम्पत्ति  का  अभिग्रहण  तथा  बिक्री  ।

 (vi)  धारा
 222

 के  अन्तर्गत  वसूली  प्रमाणपत्र  जारी
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 (vii)  चल/अचल  सम्पत्ति  का  अभिग्रहण  ret  ।

 (viii)  कर  निर्धारिती  को  सिविल  जेल  में  नजरबन्द  करवाना  ।

 चाल वर्ष  के  दौरान  चीनी  का  निर्यात

 2575.  श्री  एस०  आर०  दामाणी  :  वया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  चीनी  का  निर्यात  किया
 और

 कितना

 यूनिट-मूल्य  प्राप्त  हुआ  और  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि
 के

 लिये  इन  दोनों  के  तुलनात्मक  आंकडों
 का  ब्यौरा  क्या

 गत  वर्ष  के  कुल  उत्पादन  के  प्रति  इसकी  प्रतिशतता  कितनी  और

 चालू वर्ष  में  अन्य  वचनबद्ध  निर्यात  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  :  चार  वर्ष  (11  1974

 के  दौरान  और  गत  ay  vet  वास्तव  में  चीनी की  मात्रा

 2,26,758  में०  टन  और  84,700  मे०  टन  रही  है  ।  गत  वर्ष  (11  1973

 प्राप्ति  1215  प्रति  मे०  टन  थी  और  इस  वर्ष  की  उसी तक  के  दौरान  औसत  एफ०  ato  बी०

 अवधि  के  इसका  3255  रु०  प्रति  में०
 टन  होने  का  अनुमान  है  ।

 1972-73  मौसम  के  दौरान  38.73  लाख  do  टन  के  कुल  उत्पादन  का  2.  19%,  |

 चालू  वर्ष  के  दौरान  3  लाख  मे०  टन  से  कुछ  अधिक  ओर  मात्रा  के  निर्यात  हेत

 संविदाओं  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है  ।

 faadta  सहायता

 2576.  श्री  एस०  आर०  SAIN  :  क्या  वित्त  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  कच्चे  माल  और  उपकरणों  के
 आयात

 के  लिये  देश  की  बिदेशी  मुद्रा  की

 आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिये  भारत  को  अतर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  और  विकास  ,  बेक  च्

 चालू  वर्ष  में  कितनी  सहायता  मंजूर  की  गई  ~

 क्या  कुल  जितनी  सहायता  मांगी  थी  यह  उतनी  ही  है  अथवा  भारत  दवारा  हाल  म

 किये  गये  परमाणु  विस्फोट
 पर  कुछ  देशों  की

 प्रतिक्रिया  स्वरूप  सहायता  में  कुछ  कमी  की  गई
 और

 सहायता  देने  वाले  देशों  के  मन  से  भय  और  अपशंकायें  दूर  करने  के  लिये  तथा  सामान्य

 रूप  से  सहायता  दिये  जाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 faa  मंत्रो  यशवन्तराव  :  भारत  सरकार  ने  9  वी  औद्योगिक  आयात

 परियोजना  के  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ
 के  साथ  29  1974  को  112.  50  करोड़  रुपए

 (1500  लाख
 के  ऋण  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  ताकि  प्राथमिकता प्राप्त  चुने  हुए

 उद्योगों  के  औद्योगिक  यूनिटों  के  लिये  जरूरी  कच्चा  मशीनें  के  हिस्से  तथा  फालतू  पर्जों
 के  लिये  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकताओं  को  वित्त  व्यवस्था  की  जा  सके  ।

 उपर्युक्त  में  उल्लिखित  ऋण  पर  विदेशों  से  इस  देश  को  कुल  मिलाकर

 सहायता  के  रूप  में  हो  रही  प्राप्ति  पर  हाल  के  विस्फोट  का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा
 है  ।
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 हमारी  स्थिति  अन्तर्राष्ट्रीय  समाज  के  सामने  स्पष्ट  कर  दी  गई  है  गैर  बहुत  से  देशों
 भारत  को  इस  साल  दी  जाने  वाली  अपनी  सहायत  में  बिस  रन  का  सक  जिया  ह  1

 पटसन  की  वस्तओं  क  निर्यात  में  कमी

 2577.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा
 क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  ;

 कया  वर

 वर्ष  1972-73 की  तुलना  में  वर्ष  1973-74  में  पटसन  की  वस्तुओं  के  निर्यात  में

 तपी  हॉं  ae
 यदि  तो  कितनी  और  इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  म  उपमंत्री  ए०  ato  :  जी  हां  ।

 पटसन
 की

 वस्तुओं

 के  निर्यात  1972-73  में  जो  249.  06  करोड़  रुपए के  मूल्य
 1973-74  में के  5.7  8,400

 Ho
 टन  के  हुए  थे  वे  गिरकर

 222,  82
 करोड़  रुपए  मूल्य

 के

 5,45,400  म०  टन  रह  गये  ।  यह  गिरावट  एक  महीनें  से  अधिक  समय  तंक  चलने  वाली

 हड़ताल  से  उत्पादन  में  रुकावट  और  साथ  ही  बिजली  की  जहाजों  में  पर्याप्त  स्थान  का  उपलब्ध

 होना  आदि  जैसी  कई  बातों  के  कारण  आई  |

 ढाका  में  इण्डियन  एयरलाइंस  क  कार्यालय  क  सामने  बम  विस्फोट

 2578.  प्रसाद  वर्मा :  पयंट्न  और  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  ढाका  में  मोती  झील  कमशियल  क्षेत्र  में  इंडियन  एयरलाइन्स के  कार्यालय  के

 सामने  15  1974  को  एक  बम  विस्फोट
 और

 यदि  तो  उससे  एयरलाइन्स  के  कार्यालय
 को

 क्या  क्षति  हुई
 ?

 1974 पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज  और
 का  तथा  स्टाफ  क्वाटेंरों की  रात्रि  को  स्टाफ  क्वाटेरों  कीं  बगल  मेंਂ  पाक॑  की

 के  गेट  का  निशाना  कर  दो  *'मोलाटोव  काकटलਂ  फेंक गय  थ  उससे  कोई  क्षति  नहीं

 हई  |  |

 14  1974  की  को  मोती  स्थित  इंडियन  एयरलाइंस  के  नगर  बुकिंग

 कार्यालय  पर  तथा  कार्यालय  के  बगल  में  पार्क  की  हुई  कोच  पर  तीन  बम  फैंके  गये  जिसके  aft

 णामस्वरूप  1,000  रुपए की  क्षति  हुई  |

 घागे  क  म्यों  म ॑वृद्धि  को  रोकने  की  हथकर करघा  बुनकरों  की  मांग

 2579.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा

 डा०  हरी  प्रसाद  शर्मा

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 म

 क्या  बुनकर  कांग्रेस  ने  हाल  at  म
 यह  मांग  की  है  कि  रंग  और

 केमिकलों
 के  बढते  हुए  मूल्यों  ay  जिनका  गरीब  बुनकरों  पर  बहुत  भार  पड  रहा  है  रोकने  के  लिये  दढ ्ਂ

 उठाये  कदम  जायें

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतित्रिया  है
 ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  हथकरघा  उद्योग  के  लिये  अपेक्षित

 रंजकों  और  रासायनिक  पदार्थों  की  कीमतों  में  वद्धि  को को  रोकने  के  लिये  विभिन्‍न  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  हैं  ।

 सरकार  के  अनुरोध  पर  और  वस्त्र  आयुक्त  से  परामर्श  करने  के  बाद  इंडियन  काटन

 मिल्स  फेडरेशन  ने  काटन
 aM

 की  कीमतों  को  नियंत्रित  करने  के  लिये
 1974  में  एक

 स्कीम  बनाई  |  इस  स्कीम  के  अन्तर्गत  यान  की  कीमतों  को  28  1974  के  कीमत  स्तर

 पर  स्थिर  कर  दिया  गया  और  राज्य  सरकार  के  राज्य  निगमों और  बुनकरों

 शीष॑स्थ  निकायों  को  मिलों  से  सीधे  art  उठाने  की  अनुमति  है  ।  फिलहाल यह  स्कीम  अगस्त
 1974  के  अन्त  तक  लागू  है  और  इससे  सूत  की  कीमतों  में  स्थिरता  आई  है  ।  रंजकों व

 रासायनिक  पदार्थों  के  संबंध  में  पंजीबद्ध  निर्यातकों  से  संबंधित  नीति  में  a  मदों  के  निर्यातों

 के  आधार  पर  दुर्लभ  रन्जकों
 व

 रासायनिक  पदार्थों  के  आयात  की  व्यवस्था पहले  ही  विद्यमान
 है  cant  व  रासायनिक  पदार्थों  के  स्वदेशी  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  भी  कदम  उठाये  जा

 रहे

 Payment  of  Salaries  to  Telex  Operators  in  the  Ministry  of  Finance

 2580  Dr.  Laxminarayan  Pandeya

 Shri  Chandra  Shekhar  Singh
 :

 Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  telex  operators  11  the  Revenue  Department  of  his  Ministry  have
 not  been  paid  their  salaries  for  the  last  several  months  ;

 (b)  ह  so,  the  total  number  of  persons  in  the  Revenue  Department १ who  have  not  bee™

 paid  their  salary  for  more  than  one  month  ;

 (c)  the  reasons  therefor  and  the  action  being  taken  by  Government  for  the  disburs°-
 ment  of  their  salary  ;  and

 (d)  the  action  being  taken  against  the  guilty  officer  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh) :  (a)  &  (be
 There  are  two  telex  operators  in  the  Department  of  Revenue  and  Insurance  and  they  hav
 both  been  paid  their  salaries  up-to-date.  There  had  been  some  delay  in  the  payment  on
 account  of  their  inter-departmental  transfer  and  some  difficulties  in  obtaining  sanction
 for  one  of  the  posts.  Provisional  payment  without  the  special  pay  of  Rs.  20  per  month  had

 been  made in  the  latter  case  also  in  June  and  July  1974  and  all  the  arrears  have  been  paid
 this  month.  There  are  no  other  similar  cases.

 (c) &  (d)  nese  do  not  arise  in  view  of  the  answer  to  (a)  and  (b)  above

 Exports  to  and  Imports  from  Bangladesh

 2581  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  :

 Shri  Chandra  Shekhar  Singh  क e

 ैं  th:  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  the  names  of  the  items

 to  be  exported  to  Baigladesh  during  1974-75  ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George) :
 Balanced  Trade  and  Payments  Arrangement  between  India  and  Bangladesh  which  came e
 into  force  from  28th  September,  1973  for  a  period  of  one  year  provides  for  trade  in  speci-
 fied  commodiues  of  special  iiterest  to  the  extent  of  Rs.  g0°5  crores  each  way.  The  ex-

 ports  from  India  to  Bangladesh  under  this  Arrangement  include  the  following  item  :-

 (2)  Tobacco  unmanufactured, (1)  Coal  (5)  Cement,  (4)  Raw  Cotton,  (5)
 Cotton  Textiles  (6)  Cotton  yarn,  (7)  Bicycles  and  parts  therey  of  (8)  Stone  Boulders
 Hardwood,  Soft  wood,  Baretes,  Lime  and  Limestones,  Dolomite,  Gypsum,  (9)  Ayurvedie
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 and  Unani  Medicines,  (10)  Books,  News-papers,  Periodicals  and  Musica!  instrvrrenis,
 (11)  Chemicals  and  Pharmaceuticals,  (12)  Spiccs,  (13)  Spare  parts  and  Machinery
 and  equipment  of  small  value  not  exceedi:  g  Rs.  50,000.  (14)  Tooth  bruskcs,  shavicg
 brushes  and  tooth  pastes,  (15)  Sports  goods,  (16)  Movies  and  (17)  other  misccllanecus
 items  permissible  under  Export  Trade  Control  Regulations  within  a  ceiling  cf  Rs.  crore.

 In  addition  to  export  to  Bangladesh  under  the  Balanced  Trade  and  Payments  Arrangeਂ
 ment,  it  has  also  been  agreed  to  supply  wagons,  coaches,s  leepers,  power  equipment,  trans-
 mission  lines,  agricultural  machinery,  textile  machinery  etc.  to  Bangladesh  under  the  credit

 agreements  concluded  between  the  two  countries.

 नल  सरोवर  की  पक्षी  दारणस्थली  की  यात्रा  करनेवाले  ec wazel  को  सदिधायें

 2583.  शी  aenttcar  :  क्या  qday  और  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  स्थित  नल  सरोवर  की  पक्षी  शरणस्थली  की  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  को

 चित  सुविधायें  उपलब्ध  की  गई  है  ;  अ

 यदि  तो  पर्यटकों  के  लिए  कितने  आवासों  का  निर्माण  किया  गया  है  और  वहां  पथंटकों

 को  क्या  सुविधाय  उपलब्ध  की  गई  हैँ  ?

 qdza  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :  और
 नल  सरोवर  पक्षी  शरणस्थल  में

 पय॑  टकों
 के  लिय  प्रदान  की  गई  सुविधाओं  में  एक  अवकाशगृह्  और

 एक  पिकनिक  शेड  और  नौका-विहार  सुविधायें  शामिल  हूँ  ।  राज्य  सरकार  का  पांचवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  वहां  एक  शयनागार  के  निर्माण का  प्रस्ताव  है  ।  निधि  उपलब्ध होने  की
 की  अवस्था  में  एवं  व्यवहाय॑ ता  अध्ययन  के  आधार  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  नल

 वर  पक्षी  शरणस्थान  में  एक  विश्वाम-गुह  के  निर्माण  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 निर्यात  कार्यों  स  लगी  विदेशी  कम्पनियों  मं  भारतीय  भागीदारी

 2584.  श्री  aa  लिमये  :  कया  faa  मंत्री  निर्यात  कार्यों  में  लगी  विदेशो  कम्पनियों  में  भारतीय

 दारी के  बारे  में  10  1974  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या  9885  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 ear  करेंग  कि

 Cat  कितनी  कम्पनियां  हैं  जिनका  निर्यात  उनके  उत्पादन  के  60  प्रतिश्त  से  कम  है  ;

 अवधिਂ  शब्दों  का  क्या  aa  है  जिसके  भीतर  इन  कम्पनियों  को  अपने  आप  को

 भारतीय  कम्पनियों  में  परिवतित  करना  होगा  अथवा  वे  भारत  में  पहले  से  ही  पंजीकृत  तो  उन्हें  अपनी
 26  प्रतिशत  से  अन्यून  इक्विटी  की  भारतीय  भागीदारी  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ;

 क्या  प्रत्येक  कम्पनी  के  मामले  में  निर्धारित  समय  निर्धारित  कर  दिया  गया  है  ;  और

 क्या  उन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  दण्डात्मक  कायंवाही  की  जायेगी  जो  इन  विनियमों  तथा  अनुदेशों
 का  पालन  नहीं  करती ह  ?

 fora  मंत्री  यशवन्तराव  :  सूचना  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  हूँ  और  उपलब्ध

 होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 और  प्रत्येक  मामले  में  अवधिਂ  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  विदेशी

 कंपनी  के  सम्बद्ध  विदेशी  शेयरधारिता  को  कस  करने  की  सीमा  पर  निर्भर  होगी  और

 यह  अवधि  2  से  3  वर्ष  तक  होगी ।  रिजर्व  बैंक  आफ  सम्बद्ध  पार्टी  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन
 अधिनियम  एक्सचेंज  UVTATT  के  अन्तगंत  दिये  गये  आवेदन  पर  अपने  फैसले  की  सुचना

 देते  समय  प्रत्येक  मामले  में  यह  अवधि  निर्धारित  करेगा
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 फारेन  एक्सचेंज  न “ण एग्यू लेश  1973
 के  अन्तर्गत  पर्याप्त  शक्तियां  प्रदान  की  गयी  हू  ताकि

 food  बैंक  आफ  इण्डिया  विनियमों  या  अपने  द्वारा  दिये  गये  निवेशों  का  पालन  न  किये  जाने  पर  दण्डात्मक

 कारवाई कर  सके

 दक्षिणपवं  एशिया  a  पंजी  frase  के  अवसर

 2585.  श्री  सध  frag

 श्री  रघनन्दन  लाल  भाटिया

 श्री  अनादि  चरण  दास

 श्री  डी०  डी०  देसाई

 श्री  श्रीकिदान  सोदी

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  उद्यमकत्तों  दक्षिण-पुवं  एशिया  में  पूंजी  निवेश  के  अवसरों  की

 ओर  अधिकाधिक ध्यान  दे  रहे  हैँ

 उनके  दवारा  अब  तक  कितने  उपक्रम  आरम्भ  fag  जा  चक ेह  ;  और

 कितन  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  हें  तथा  सम्बद्ध  देशों  के  नाम  क्या  हू
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  मं  उपनंत्री  ए०  सी०  :  जी  न

 दक्षिण  पूर्व  एशियाई  देशों  में  स्थापित  होने  वाले  अनुमोदित  भारतीय  औद्योगिक  संयुक्त
 यमों में  से  21  ने  उत्पादन  आरंभ  कर  दिया  है  तथा  39  कार्यान्विति  के  विभिन्‍न  चरणों  में  1

 भारतीय
 उद्योगपत्तियों  द्वारा  प्रस्तावित  12  प्रस्थापनाएं  विचाराधीन  है ह

 जिनकी  स्थापना

 दक्षिण  पुर्व  एशियाई  देश  में  की  जायेगी  अर्थात्‌  मलयेशिया  (2),  इंडोनेशिया  (3),  फिलीपाइन्स  (3),
 थाईलैंड  (1)  तथा  ईरान  (3)  ।

 attest  आयोग  की  सिफारिशों  पर  र  का  निण य

 2586.  श्री  मघ  लिमये

 श्री  जगन्नाथ  faq

 श्री  एस०  आर०  दामाणी

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 योग  सम्बन्धी क्या व  किंग  आयोग  की  400  सिफारिशों  में  से  राष्ट्रीय  बेकिंग  सेवा

 रिश  सरकार  ने  मंजूर  कर  ली  है  ;

 राष्ट्रीय  बेकिंग  सेवा  आयोग  कीਂ  स्थापना  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  और

 क्या  बेकिंग  आयोग  की  काफी  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  का  विचार  निर्णय  लेने  का  है

 faa  मंत्री  यशवन्तराव  :  से  बेकिंग आयोग  की  मुख्य  सिफारिशों  के

 बारे  में  निर्णय  ले  लिया  गया  है  तथा  उसे  सभा  पटल  पर  we  दिया  गया  है  आयोग को  बाकी  सिफारिशों

 के  सम्बन्ध  में  जांच  का  काम  काफी  आगे  बढ़  चका

 a  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  में  क्मूचारियों
 की

 भर्ती  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  जसा  एक

 राष्ट्रीय बैंक  सेवा  आयोग  स्थापित करने  की  सिफारिश  सिद्धान्त  रूप  में  मान  ली  है  और  उसे  आशा  है  कि

 शीघ्र  ही  आयोग  के  कार्य  क्षेत्र  तथा  उसके  क्षेत्राधिकार  की  रूपरेखा  के  लिए  आवश्यक  विधान  को  अन्तिम रूप दे  दिया  जायेगा  ।
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 2587.  aly  विश्वनाथ  HAAaTT  :  कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  इण्डियन  एयरलाइंस  अपनी  आंतरिक  उड्डानों  के  लिये  कुछ  विमान  खरीदने

 लिये एक
 फ्रेंच  फर्म  के  साथ  बातचीत  कर  रहा  है  :

 (@)  यदि  तो  क्या  विमान  की  दत्ता  की  जांच  कर  ली  गई  है  ;

 यदि  तो  कार्य  कर  रहे  ata  विमानों  की  तुलना  में  इसकी  ईधन  खपत  तथा  परिचालन

 मितव्ययता  के  बारे  में  इस  परीक्षण  के  क्या  परिणाम  रहे  ;  और

 इस  बारे  में  कब  पक  निर्णय  लिया  जायेगा  ?

 aden  और  नागर  fara  मंत्री  राज  :  से  (  इण्डियन  एयरलाइंस  के

 विमान-बेड़े  की  अभिवद्िध  के  लिए  किस  प्रकार  के  और  कितने  अत्तिरिक्त  विमान  खरीदे  इस  प्रश्न

 की  जाँच  की  जा  रही  है  और  इस  प्रक्रिया  में  अन्य  विमानों  के  साथ-साथ  To  जैसे  चौड़ी  बाडी

 वाले  विमान  का  भी  अध्ययन  किया  जा  है  ।

 कलकत्ता  हवाई  अड्डे  पर  हेंगरों  का  उपयोग

 _
 2588.  श्री  विश्वनाथ  Req Aaray  :  क्या  पर्पंटन  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 ग  कि

 कलकत्ता  हवाई  अड्ड  पर  निर्मित  gas  को  उपयोग  में  न  लाए  जाने  के  कारण  प्रति  वर्ष  कितनी

 हानि  हुई
 ;

 उनके  निर्माण  के  पर्चातु  कब  से  उनका  उपयोग  नहीं  किया  गया  ;  और

 इण्डियन  एयरलाइंस  दूबारा  अथवा  उन्हें  किसी  विदेशी  कम्पनी  को  किराये  पर  देकर  उनका

 लाभप्रद  उपयोग  किये  जाने  के  लिये  अब  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 qd2q  और  नागर  विमानन  मंत्रो  :  यदि  हैंगरों  की  वर्षभर  पुरी  लागू
 तो  विमान  क्षेत्र  प्राधिकरण  ने  3.  8  लाख  रुपए  वाधिक  का  अतिरिक्त  राजस्व  ऑरजजित  किया  होता  |

 इस  सनय  कलकत्ता  विमान  क्षेत्र  पर  तीन  हैंगरों  का  नीचे  दी  गयी  तारीखों  से  उपयोग  नहीं
 किया  जा  रहा  है  :--

 तारीख  जिससे  उसका

 ant  संख्या  उपयोग  नहीं  हो

 रहा  है

 12  1-1-1973

 13  19-11-1973

 18  31-10-1969

 परन्तु

 इनमें  से  दो  Saret  का  इन  तारीखों  के  बाद  भी  थोड़ी  थोड़ी  अवधियों  के  लिए  उपयोग  किया  जाता
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 हंगर नं०  12  तथा  13  इण्डियन  एयरलाइंस को  उनकी  आवासीय  कालोनी के  लिए  दिए  गए
 जाने  के  लिए  उदिदिष्ट  क्षेत्र  में  स्थित  gs  |  कलकत्ता  से  इन  हंगरों  को  स्थानांतरित  किए  जाने  के  प्रश्न  की

 दूवाश  जाँच  की  जा  रही  है  ।  प्राधिकरण  हैंगर  do  18  के  उपयोग  के  प्रश्न  की  इण्डियन
 तथा  अनप  अभिकरणों  के  परामर्श  से  भी  जांच  कर  रहा  है  ।

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  पकड़ा  गया  गांजा  और  तस्करी  का  सामान

 2590.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  क्या  वित्त  मंत्री  1972  और  1973  में  पकड़े  गये  तस्करी  के  माल  के  बारे
 में  15  1974 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3366  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  नेपाल  सीमा  विशेष  रुप  से  बिहार  के  सीमावर्ती  क्षत्रों  में  नेपाली  गांजा  और  नेपाल
 के  अतिरिक्तਂ  अन्य  देशों  से  आया  तस्करी  का  माल  पकड़  जाने  के  बार  में  प्रतिदिन  का  औसतन

 कितना  है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  व्यक्तियों  कों  गिरफतार  किया  मुकदमा  चलाया

 गया  अथवा  सजा  दी  गई  ;

 क्या  1974  के  महीने  में  निषिद्ध  वस्तुओं  की  तस्करी  करते  हुए  मधुबनी  जिले  के

 वासोपट्टी  के  खण्ड  विकास  अधिकारी  और  जय  नगर  के  सीमा  शुल्क  निरीक्षक  को  रंग  हाथों  पकड़ा

 गया  था  ;  और

 यदि  तो  उनके  विरुदूध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  wo  आर०  :  सूचना  अकत्रित  की  जा  रही  है
 और  यथा  संभव  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 (a)  तथा  :  मामल  की  जांच  कीਂ  गई  थी  और  यह  पाया  गया  कि  5  1974  को  जय

 नगर  मे  एक  सीमाशुल्क  निरीक्षक  तथा  उसका  ड्राईवर  छात्रों  के  आक्रमण  शिकार  हुए  ।

 मामले  की  फिर  से  जांच  की  जा  रही  है  ।

 औद्योगिक  उपक्रमों  को  सरकार  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  दी  गयी  धनराशि को  Sfeact

 शयरों  बदलने  का  प्रस्ताव

 2591.  श्री  भोगेख  झा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एकाधिकार  जांच  आयोग  द्वारा  बताए  गये  75  गृहों  के  अथवा  उनके  द्वारा  प्रबन्धित

 औद्योगिक  उपक्रमों  की  पूरी  शुची  क्या  है  जिनमें  सरकार  के  अथवा  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  ने

 पूंजी  लगाई  हैं  अथवा  उनको  ऋण  दिया  है  तथा  क्या  सरकारी  धनराशी  को  ईक्विटी  शेयरों  में  बदलने  का

 प्रस्ताव  और

 यदि  at,  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  और  (@)  इंडस्ट्रियल  डेवलप्मेंट  बैंक  आफ

 इंडॉप्ट्रपल  फाइनेंसਂ  कारपोरेशन  आफ  इंडस्ट्रियल  क्रेडिट  ऐण्ड  इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  भाक  इंडिया

 लाइफ  इंशुरेंस  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  और  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  दवारा  स्वीकृत  सहायता
 के

 सबंध  में  अपेक्षित  जानकारी  अनुबन्ध  चार  और  पांच  में  उस  रूप  में  दी  गयी  है  जिस

 रुप  में  यहें  जानकारी  इन  संस्थाओं  दूवारा  रखी  जाती है  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०
 डी०  820  8/74  1]
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 सरकार  ने  इन  पांचों  अखिल  भारतीथ  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  को  उपयुक्त  मार्गदर्शक  fazara

 जारी  कर  रखे  हैं  कि  किसी  औदूयोगिक  प्रतिष्ठान  को  भारी  सहायता  दिये  जाने  के  मामलों  जिनमें  बड़े

 औद्योगिक  गुहों  के  प्रबन्ध  अथवा  नियंत्रण  के  अधीन  प्रतिष्ठान  भी  शामिल  इन  संस्थाओं

 को  चाहिए  कि  वे  अपने  ऋण  सहायता  करारों  में  रुपान्तरण  क  शर्ते  भी  शामिल  करें  ।  ये  मार्गदर्शक  सिदुधाम्त
 2  1971

 के  अतारांकित  प्रशन
 संख्या  3765

 के  उत्तर  में
 सभा-पटल

 पर  रखे
 गये

 थे
 ।

 इन  WTS TH  सिद्धान्तों  के  इन  संस्थाओं  ने  ऋण  करारों  में  रुपान्तरणीय  संबंधी  खण्ड

 शामिल  करना  शुरू  कर  दिया  है  ।  ऋण  को  अथवा  रूपान्तरित  करने  के  वास्तविक  विकल्प

 का  वित्तीय  संस्थाओं  ऋण  करारों  में  लिखित  रुपान्तरणीय  संबंधी  खण्ड  के  उपबन्धों  के

 उपयुक्त  समय  पर  किया  जाना  हैं  ऋण  की  सामान्य  शेयर-पुंजी  में  रुपान्तरितत  करने  के  विकल्प

 का  वास्तविक  प्रयोग  बातों  पर  निर्भर  करता  है  जैसे  परियोजना  का  साभान्य  शेयर-पूंजी
 से  होने  वाला  अनुमानित  आदि  ।  किसी  नयी  परियोजना  के  मामले  ऋण  को  रूपान्तरित  करने

 क  विकल्प  5  वर्ष  के  बाद  उपलब्ध  होगा  और  अधिक  बड़ी  मात्ना  में  विस्तार  के  मामले  में  इससे

 कुछ  जल्दी  उपलब्ध  होगा  ।  अब  इन  संस्थाओं  ने  चार  औद्‌योगिक  प्रतिष्ठानों  को  दी  गयी  सहयता
 mae  में  ऋण  के  कुछ  भाग  को  समान्य  पूंजी  में  बदला  है  जहां  तक  मार्गदर्शक  सिदधातों  के  जारी  किये

 जाने  से  पहले  दिये  गय  ऋणों  का  सम्बन्ध  इन  सबको  सामान्य  पूंजी  में  बदलने  का  विचार  नहीं  है  लेकिन

 सम्बद्ध  वित्तीय  संस्थाओं  को  इस  बात  का  अधिकार  होगा  कि  यदि  ऋण  के  चुकाये  जाने  में  कोई  चक  हो

 तो  वे  अपने  विवेकानुसार  रूपान्तरण  के  बारे  में  बातचीत  कर  सकती  हैं  ;  प्रत्येक  मामला  उसके  गुणदोषों
 के  आधार  औद्योगिक  प्रतिष्ठान  के  साथ  वातचीत  के  जरिये  तय  किया  जायगा  ।

 कृत्रिम  वर्षा  के  लिय  प्रयास

 2592.  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  क्या  qa2q  और  नागर  विमानन  मंत्री  ce  बताने  की  कप

 करेंगे कि  :

 क्या  देश  में  कृत्रिम  वर्षा  के  लिये  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं

 यदि  at,  तो  किस  प्रकार  और

 (7)  उक्त  तकनिकी  कृषि  के  लिये  कहां  तक  उपयोगी  सिद्ध  हुए  है  ?

 qdarq  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  सें  राज्य  dat  सरोजिनी  :  तथा

 पुना  के  निकट  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  रिहंद  श्रवण  क्षेत्र  में  हवा  से  और  मद्रास  के

 हिसार  तथा  गोदरा  में  भूतल  से  सामान्य  नमक  द्वारा  मेघवपन  के  प्रयोग  किए

 जा  रहे  ध

 परिण।मों  का  विश्वसनीय  रुप  से  मूत्यांकन  करने  से  gd  कई  वर्षों  तक  प्रयोग  करने  पड़ेगे  ।

 सी०  डी०  ए०  पटना  के  कार्यालय  में  कार्यकुशलता  a

 2593.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  से  सी०  डी०  ए०  पटना  के  कार्यालय  में  अधिकारियों  को  गुटबंन्दी  की
 ,

 पात  कर्म  चारी-विरोधी  और  एसोसिएशन  विरोधी  नीतियों  के  कारण  ard  के  स्तर  और  कुश  लता  में

 गिरावट  आ  गई

 (@)  क्या  गत  तीन  वर्षों  से  विभिन्न  स्त्रोतों  से  इस  सम्बन्ध  में  वित्तीय  सलाइकार  ,  रक्षा  लेखा

 नियंत्रक  और  सरकार  को  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;
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 यदि  तो  सरकार  ने  उप  Tras 1१  बुगददयों  के  लिए  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की

 है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क  आर०
 staist)

 :  जी  श्रीमन्‌ स  ।

 जी  aq  ।

 (7)  जांच  करने  के  पश्चात्‌  इन  शिकायतों  को  न्वायोचित  नहीं  पाया  war  ।

 खाडी  के  देशों  को  fata  में  कमी

 2594.  थी  महेख  tag  शिल
 :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क््पा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  बहुत  से  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडलों  तथा  व्यापारियों  ने  विदेशों  में  हमारी  मिशनों

 के  असहयोगपुर्ण  दृष्टिकोण  पर  अपनी  निराशा  व्यक्त  की

 यदि  तो  क्या  हम्गरे  मिशनों  के  पास  वाणिज्यिक  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  पर्याप्त

 कमंचारी  नहीं  है  औह  वाणिज्यिक  सचिव  तथा  अन्य  अधिकारी को  जल्दी-जल्दी  स्थानांतरित  किया  जाता  है  ;

 आर

 (7)  क्या  इन्हीं  कारणों  से  खाड़ी  के  देशों  को  पिछले  वर्ष की  अपेक्षा  वर्ष  1972-734

 हमारे  नियत  में  15  प्रतिशत  कमी हुई

 वाणिज्य  मंत्रालय में  7q-qay  (att  ए०  सी०  जी  नहीं  ।

 विदेश  स्थित  हमारें  मिशनों  में  वाणिज्यिक  कार्य  निपटाने  के  लिए  पर्याप्त  अमला  है  ।  भारत  के

 विदेश  व्यापार
 में

 विस्तार  के  अनुरूप  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनवरत  समीक्षा  की  जाती है
 ज्यिक  अमला  पर्याप्त  रहे  ।  विदेश  स्थित  मिशनों  में

 अधिका  रियों  का  कार्यकाल  तीन  वर्ष  है  परन्तु  वाणिज्यिक

 प्रतिनिधियों
 के

 बारे
 में  इसे  बढ़ा  कर  चार  वर्ष भी  किया  जा  सकता है  ।

 वर्ष  1972-73 में  खाड़ी  के  देशों  को  भारत के  निर्यात  लगभग  33.08  करोड़  के

 रहे जब  कि  उससे  पिछले  al वे  26.  39  करोड़ रू०  के  थे  |

 हयकरघा  उद्योग  के  लिए  पुथक  आयुक्त

 2595.  aft  इसहाक  सम्भली  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  छृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्र  में  हरकरघा  उद्योग  के  लिए  पृथक  आयुक्त  नियुक्त  करने  का

 ऑर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हूँ  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  ए०  ato  :  तथा  उच्चाधिकार  प्राप्त

 अध्ययन  दल  जिसके  अध्यक्ष  श्री  बी०  सिवरामन  20  1974 को  प्रस्तुत  की  गई  अपनी

 feat  में  इस  आशय  की  सिफारिश  की  गई  है  ।  सिफारिश  पर  विचार  किया  जा  रहां  है  ।

 काफी  क  मूल्यों  a  वृद्धि

 2596.  श्री  इसाहक  सम्भली  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  काफी के  aeayt  में  तदर्थ  वृद्धि  करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  हां  ,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  हस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  निर्णय है
 ?
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 Written  Answers  Sravana  25,  1896  (Saka)

 वाणिज्य  संत्रालय
 में

 Jq-AaY  ए०  Ato  :
 तथा  केरल  सरकारने  भनुरोध

 किया  कि  श्रमिकों  की  मजदूरी  और  कुछ  अन्तनिविष्ट  साधनों  की  किमत  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  सरका र

 द्वारा
 काफी

 की
 किमत  में  उचित  वृद्धि  करते  की  अनुमति  दी  जाये  ।  इस  मामले  पर  विचार  किया  war  है

 और  उस  समय  तक  के  लिये  जब  तक  काफी  उत्पादन  लागत  का  अध्ययन  नहीं  जाता

 काफी  की  ga  बिंक्री  की  e frag  कीमत  बढ़ाकर  4.25  रु०  प्रति  प्वाइंट  कर  दी  गई  हैं  ।

 बाढ़  से  राहत  कार्यों  क  लिप  असाम  को  वितीय  सहायता

 2597.  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सर्कार  को  हाल  ही  की  आसाम  की  बाढ़  की  स्थिति  की  जानकारी  हैं  ।

 जिससे  कम  से  कम  दो  लाख  व्यक्ति  प्रभावित  हुए  हूँ  ;  और

 यदि  राहत  कार्यों  के  लिए  सरकार  ने  क्या  सहायता  दी  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  aly  क  ०  आर०  :  (%)  हों  ।

 of  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  राज्यों  को  दवी  विपत्ति  संबंधी

 राहत  कार्यों  के  खर्च  के  लिए  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  की  पिछली  योजना  को  1

 1974  से  रह  कर  दिया  गया  है  |

 जूट  की  निर्यात  कीमतों  a  वद्ध

 2598.  श्री  at:  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  जूट  की  निर्यात-कीमतों  में  वृद्धि  करने  का  निणंय  किया  है  ;

 और

 यदि  तो
 कितनी  वृद्धि  की  है  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  कुल  निर्यात  आय  में

 कितनी  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  a  उपमंत्री  ए०  ato  :  तथा  कालीन  अस्तर
 को  छोड़कर  पटसन  निर्म्ति  वस्तुओं  की  निर्वात  कोमतें  सप्लाई  तथा  मांग  की  बाजार  शर्क्तियों

 पर  fade  करती  हैं  तथा  इस  पर  कोई  कीमत  नियंत्रण  नहीं  है  ।  कालीन  अस्तर  का  निर्यात

 निर्धारित  कीमत  अधार  पर  किया  जाता  है  1974  में  यह  कीमत  200  रुपए

 प्रति  टन  वढायी  wes  थी  ।

 ऋण  fadanr®  राहत  देने  क  बारे  में  पंजाब  क  वित्त  मंत्री  द्वारा  अनुरोध  किया  जाना

 2599.  श्री  महेन्द्र  fag  गिल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  प्राइवट  ऋणदाता  स्थिति  का  फायदा

 उठा  रहे  पंजाब  के  वित्त  मंत्री  ने  भारतीय  ad  बैंक  के  wade  से  एक  विशेष  मामलें

 के  रूप  में  ऋण  नियंत्रण  से  राहत  देने  का  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  at,  तो  क्या  इस  बारे  में  उन्हों  कोई  पत्र  भजा  गया  है  ?

 faa  मंत्री  यदावन्तराव  :  faq  बेंक  ने  बताया  है

 कि  1974  में  उसके  गवर्नर  को  पंजाब  के  वित्त  मंत्री  से  एक  पत्र  मिला  था  जिसमें

 पंजाब  के  aq  उद्योगों  के  लिए  ऋणों  की  पाबन्दियों  में  ढ़ील  देने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया
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 16  1974  लिखित  उत्तर

 100

 था  और  wade  ने  अपने  उत्तर  में  और  बातों  के  साथ-साथ
 यह  भी

 स्पष्ट  किया  है  fe  लघु
 उद्योगों  की  ऋण  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के  लिए  तरजीह  देने  की  नीति  को  ना  तो  समाप्त

 fear  tat  है  और  ना  ही  तरजीह  देना  कम  किया  गया  है  ।

 रुपप  का  अवमल्यत

 क्या  faa
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  रुपयं 2600.  aly

 बेकटासुब्बया :
 की  क्रय  शक्ति  को  बनाये  रखने  के  लिए  रूपये  का  अवमूल्यन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 ?

 fea  मंत्री  यदावन्तराव  नहीं  ।

 भारत  श्रीलंका  व्यापार  सम्बन्ध

 2601.  al  बनमाली  पटनायक  :  Far  वार्णिस्य  मंत्री  यह  '  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 भारत  और  दोनों  देशो ंके  बीच  व्यापार  सम्बन्धों  का  पुरविलोकन  करना

 चाहते है

 नग  afe  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ;  और

 उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  ato  :  से
 भारत  और  श्रीलंका

 के  बीच  व्यापार  प्रवाह  क  पुनर्विलोकन  करने  के  लिए  भारत-श्रीलंका  की  आधिक  सहयोग
 संबंधी

 उप
 समिति  की  ह ट | बठक  नियमित  रूप  से  कुछ  कुछ  समय  बाद  होती  रहती है

 ।  उप  समिति  की

 पिछली  बठक  कोलम्बो  में  1974  में  थी  जिन  विषयों  पर  1'e@tsy4 a faarc-fray  किया

 गया  उनमें  पारस्परिक  व्यापार  के  विशेष  से  श्रीलंका  से  भारत  दवारा  विशिष्ट

 वस्तुओं  के  आयात  से  संबंधित  मामले  सम्मिलित  थे  ।

 TAT  लेखा  कुछ  नियंत्रकों  क  CQTATETTT  के  बारे  म॑  आदेश  की  क्रियान्विति

 2602.  श्री  रामवतार  शास्त्री  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (a)  क्या  वर्ष  1972  में  रक्षा  Aart  के  कछ
 नियत्रकों

 को  एक  स्थानान्तरण  तालिका  सूची  तयार

 की  गईथी ;

 (@)  यदि  तो  अन्य  आदेश  को  अभी  तक  क्रियान्वित  न  करने  के  क्या  कारण  हू  ?

 क्या  रक्षा  लेखा  के  एक  नियंत्रक  के  विरूद्ध  विभिन्‍न  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ह  ;  और

 यदि  तो  उन  शिकायतों  पर  सरकार ने  क्या  कार्य  We
 को  है

 ?

 और  af  1972 में  कुछ  रक्षा वित्त  मंत्रालय में  राजय  मंत्री  के०  आर०  :
 wat  नियंत्रकों  के  स्थ,नान्तरण  को  मंजूरी  दी  गई  थी  ।  इनमे  से  कुछ  एक  को  स्थानान्तरित कर  दिया  गया

 था  परन्तु  कूछ  अन्य  fraaat  के  मामलों  पर  प्रशासनिक  आधार  पर  qafaarz  करना  पड़ा  ।

 का  संबंध  रक्षा  लेखा  पटना के  विरूद्ध (7)  यट
 माना  जाता  है  कि  बत  मान  प  दम

 शिकायतों  स ेो  हूँ  कुछ  पत्र तो
 नियंत्रक

 के
 प्रशासन

 को
 अलोचना  से  संबधित  थे  और  कुछ  प्रशासन  के

 समर्थन  में  थे  \

 सरकार  इस  मामले से  अवगत  है  ।
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 रक्षा  लेखा  विभाग  म  काम  कर  रहे  उच्च  श्रेणी  लिपिकों  और  fara  श्रेणी  लिपिकों  क

 पदनाम  स  ufrada

 2603.  श्री  रामवतार  शास्त्री  :  क्या  faa  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतोय  लेखा-परोक्षा  तथा  लेखा  विभाग
 के

 करमचारियों  को
 तरह

 रक्षा
 लेखा

 विभागों

 मे  काम  कर  रहे  उच्च  श्रेणो  लिपिकों  और  निम्न श्रेणों  लिपिकों  के  पदनाम  में  परिवतंन  कर  दिया

 गया

 कया  भा  ए्त।य  लेवबा-परोशा  तथा
 लेखा

 विभाग  को  तरद्
 ठे पद र् म  मं

 पारिवत  न  के  साथ-साथ

 रक्षा  लेखा  विभाग  के  लेखाकारों  को  कुछ  कार्य  कार  अधिकार  प्रदान  era  THE  ;

 यदि  तो  इस
 भे

 दभाव  के  कया  कारण

 ह

 वित्त  मंत्रालय  ने  राज्य  मंत्री  क्झ््०  अर०  जो  श्रामन

 और  अभी  तक  इस  मामले  पर  पुरी त व्प'रतीा से  विचार  क्रिया जा  रहा  है  |

 टना  क  रक्षा  लेखा  fad  तत्रक  क  कार्यालय  में  कन्डीनਂ  चलाने  क  लिये  सरकार  द्वारा  at  गई

 राशि

 2604.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  क्रुपा  करेंगे  कि

 ”
 सरकार  न  वष  1972  से  अब  तक  पटना  के  रक्षा  लेखा  नियंत्रक  के

 कार्यालय
 मे  वट  कंन्टीन

 चलानें  के  लिए  कितनों  घन-राशि  दो  है  और
 सरकार  द्वारा  स्वोकृत  धनराशि  और  वट  कन्डोन  में  हई  बिक्री

 से  प्राप्त  घनराशि  किन-किन  मदों  पर  खर्च  की  गई  है  ;

 रक्षा  लेखा  faraa  के  पटना  में  कम  च।रो  कल्याण  ato  एस०  डी०  )
 किराने  की  द  कानों  और  हितिकारों  निधियों  के  सरकारो  सह  ण्ताओं  सहित  are  के  साधन  क्या

 ह  3

 रक्षा  लेखा  नियंत्रक  के  कार्यालय  पटना  में  उक्त  संगठनों  को  चलाने  की  प्रक्रिया  क्या  है  और

 बन्धक  समितियों  का  गठन  किस  के  द्वारा  किया  गया  है

 क्या  वर्ष  1972  से  अब  तक  उक्त  संगठनों  के  लेखों
 को

 परोक्षा  को  गई  है  ;  और

 यदिਂ  ai,  तो  लेखों  को  रखने  में  यदि  कोई  गबन  और  घोटाला  किया  गया  है  तो  उसके

 कारणों  सचित  लेखों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 वित्त  संत्रालंप  में  राज्य  मंत्री  क  ०  आर०  व्ष  1972  से  लेकर  अब  TH  पटना  के

 रक्षा  लेखा  निपंत्रक  के  कार्यालय  में  वैट  कंन्टीन  के  लिए  सरकार  द्वारा  दो  गई  राठिਂ  निम्नलिखित  है

 (i)  बेट  dela  क  लिए  कर्मचारियों  के  वेतन  के  लिए  wie  सहायता

 ay  1972  aq  ह  4048.  00  रुपए

 व  1973  {  वही  )  e  *  6196.60  a)

 4888.90 वर्ष  1974  yt

 es ay  ge  बा

 जोड  15,133.50  y)?
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 25  श्रावण  896  (  शक )  लिखित  उत्तर

 (1)  सरकार  द्वारा  अनुदान  क  रुप  में  दी  गई  घन  रादि

 बंष  1972-73  e  कि  e  17,000.  0080

 व्ष  1973-74  1,500.  00 ०

 जाड़  18,500.  00  रू०

 लिटा

 satay  (i)  में  उल्लिखित  घन-रादिਂ  कन्टीन के  फमंचारियों  को  तन  दन  के  लिए  उपयंग

 की  गई  तथा  (11  पर  उल्लिखित  |  &,500.  00  रुपय  में  से  लगभग
 17,450,  00  रुपय

 के दीन  का  सामान  आओदिਂ  खरीदने  पर  खच  किए  गए  |  कटीन  में  हुई  बिक्रो

 से  प्राप्त  aa-urfa  का  उपयोग  कैन्टीन  में  बैचों  जाने  वाली  चाय  तथा  खाने  की
 वर तुएं

 बनाने

 के  लिए  दूध  और  दूध  से  बनी  वस्तुएं  आदि

 खरोदने  पर  को  गई  |

 (i)  कमंचारी  कल्याण  समिति
 :

 समिति  के  लिए  समिति  द्वारा  प्रकाशित

 श्र कादानों  को  quad दने  के  इच्छुक व्यक्तियों से  प्राप्त  हु  ई  अग्रिम  घन-राशि  द्वारा  एकत्र  को  जाती  है  |  सरकार

 ने  कोई  अनदान  नहों  दिया  था

 (ii)  सी०  एस०  डी०  सदस्यों  द्वारा  जमा  की  गई  सी०  एस०  डी०  बम्बई

 से  प्राप्त  लाभ-पंजो  करण  तथा  अन्य
 समान

 घन  अर्थात  कमंचारियों  के  कल्याण  वाले  संगठनों  से

 ाप्त  ऋण  ही  कैन्टीन  की  निधि  के  मुख्य  साघन  हूं  सरकार ने  कोई  अनुदान  नहीं  दिया था  ।

 (171)  किरन  की  दुकान  (fercrat  वितरण  किराना  वितरण  eg  को  चलाने  के  लिए  घन

 राशि  उन  कम  चारियों  से  एकत्र  की  जाती  है  जौ  10  रुपये  सदस्यता  शल्क  दे  कर  इसके  सदस्य  बन  जाते

 ह्  इसके  अन्य  सहयोगी  संगठनों  से  उघार  ले  कर  और  लाभ-पुंजीकरण  से  भी  धन-राशि  एकत्रित  की  जाती

 सरकार ने  कई  अनदान  नहीं  दिया था

 (iv  )  हितकारी  निधि :  इस  निधि  का  घन  सदस्यों  से  चन्दे  के  रूप  में  प्राप्त  किया  rare  ।  सरकार
 ने  कोई  अनुदान  नहीं  दिया  था  |

 (i)  कमंचारी
 कल्याण  afafa  मिति  का  प्रबस्थ  एक  प्रबन्घक-समिति  के  ata  में  है  जिसके

 सदस्प  2  |

 नियंत्रक  रक्षा  लेखा  a  e  क  पदेन  अध्यक्ष

 सहायक  रक्षा  लेखा  faataat  में  से कोई,एक एक  अफसर-इन-चाज

 लेखा  अधिकारियों  में  स  कोई  एक  अपर  अफसर-इन-चाज

 र्टाफ  सदस्यगण  तोन  स्थानीय  क्षत्रीय  परिषद  के  2  स्टाफ  सदस्यों

 सहित  |
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 (11)  ato  एस०  डी०  केन्टीन  :  feta  एक  प्रबन्धक  समिति  चलाती है  जिसके  सदस्य  निम्नलिखित

 पटरन  निपंत्रक  रक्षा  लेखा  है

 |
 प्रधान  संयुक्त  रक्षा  लेखा  नियंत्रकों  में  से  कोई  एक

 ट
 |

 पटरन  द्वारा
 39-TaTT  रक्षा  लेखा  laatan

 रि
 |  है  यंत्रक  रक्षा  *

 |  नामित  किए  sia
 लेखा  इनमें  कोई  एक

 ह्

 AVTL-Fa-aTHt  लखा  अधिकारियों  में  से  कोई  एक

 प्रबन्धक  एवं  @qaraay  एक  (1)
 | |

 सहायक  प्रबन्धक  एक  (1)  ता
 सभी  आम  सभा  में  मतदान  द्व।रा  चुने
 जाते  है  ।

 सदस्यगण  चार  (4)  |

 (iii)  किराने  की  दुकान  वितरण  किराना  वितरण  केन्द्र को  एक  प्रबन्धक  समिति

 चलाती  हैं
 जिसके  सदस्य  निम्नलिखित  है  :

 पटरम  निपंत्रक  रक्षा  लेखा

 नियंत्रक  द्वारा  नामित
 प्रधान  संयुक्त  रक्षा  लेखा  नियंत्रकों  में  से  एक

 किए  जाते  हँ  ।

 लेखा  अधिकारियों  में  से  एक  |
 ASA-SA-ATTt

 प्रबन्धक  एवं  अनुभागघिकारी  )

 खजानची  सदस्यों  द्वारा  आम  में

 क  मतदान  द्वारा  चूने  जाते है

 सहायक  प्रबन्धक
 दो  (2)

 सदस्यगण  चार  (4)  J

 (iv)  हितकारी  निधी  यह  निधि  एक  समिति  द्वारा  चलाई  जातों  हैं  जिसके  सदस्यਂ  निम्नलिखित  है  :

 अध्यक्ष  e  नियंत्रक  रक्षा  लेखा  थ

 |  नियंत्रक  रक्षा  लेखा  द्वारा
 3

 पाध्यक्षि  संयुक्त  नियंत्रकों  में  से  एक
 नामित  किए  जाते  हूँ

 सदस्य  उप  निंबंत्रक  रक्षा  लेखा  (Toro )  |  निधि  के  सदस्यों  द्वारा

 wa  जो  नियंत्रक  रक्षा

 चूने  हुए  सदस्य
 चार  (4)  पटना  के  मुख्य  कार्यालय

 में  काम  करते  चुने

 जाते  हैं  ।

 और  (  i)  कर्मचारी  कल्याण  afafa  1974  को  समाप्त  होने  वाले  वित्तोय  ay

 के  लेखों  का  लेखा-परी  क्षण  हो  गया  हैं  और  उसमें  किसी
 भी

 प्र
 कार  का  गबन  और  घोटाला  नहीं

 पाया  गया
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 (11) )  सी०  एस०  डॉ०  र. कन्टोन  1974 को  प्त  होने  ara  वित्तोय  वष॑  के  लेखों  का  ले

 परोक्षण  हो  गया  है  और  उसमें  किसो  प्र  फ़ार  का  गबन  और  घोटाला  नहीं  पाया  गया

 (ii)
 किराने  की  दुकान  वितरण

 :
 1974  को  समाप्त  होने  वाले  वित्तोया

 वर्ष  के  लखों  का  लेखा-परोक्षण  हो  गया  है  और  उसमें
 फिसो  भी  त  गबन  और  घोटाला

 नहीं  पाया  गया  है

 (iv)
 हितकारी

 fafa:
 हितकारो

 निधि  को  स्थापना  5  1973  को  को
 गई

 थी  ।  इस  समिति
 के  उप-नियमों  के  अनुसार  लेखों  का  वर्ष  में  एक  बार  लेखा-परीक्षण  करना  होता  लेखों  का

 लेखा-परीक्षण
 कराने

 के  लिए
 कार्यवाहो

 की जां न  रही  याँ  सह
 बता

 दिया
 जाए  कि  अब  तक  केंबल  608  रुपये  ही  चन्दे

 के
 में  एकत्र  हुए  हे  और  उस  में  से  केवल  20  रुपये  खच  हुए  है  |  किसी  भी  प्रकार  का  कोई  गबन

 और  घोटाला  नहीं है  ।

 ag 33  क  निर्यात  में  विलम्ब  क  कारण  विदेशी  age  की  हानि

 2605.  थी  शानवश्रਂ  प्रसाद  यादव

 थी  माघवराव  :

 क्या  वाशिस्य  मंत्रो  यह  बताने को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  Ua-qs  के  निर्यात  की  प्रक्रिया  में  आई  बाघा  को  दूर  करने
 में

 उनके  मंत्रालय  के  असफलਂ

 रहने  के  कारण  काफो  विदेशो  मुद्रा  को  हानि  हो  रहो  है  ;

 )  तत्सम्बन्धो  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  दोषों  अधिकारियों  के  नाम  कया  हैं  और  सरकार  ने  उनके

 faaz  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  और

 यह
 सुनिच्चित

 करने  के  लिए  सरकार  क्या  कायवाहो  कर  रहो  है  कि  भविष्य  में  रोज  qs  के

 निर्यात  में  बाघा  न

 वाणिज्य  मंत्रालय  म  उपमंत्री  ए०  Ato  जो  नहीं  ।

 wot  नहीं  उठता

 रोज  वुड  का  निर्यात  उसो  वधिक  अधिकतम  सोमा  तक  विनिवमित  रखा  जा  रहा  है  जी  कृषि

 मंत्रालय  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  सलाहे  से  निर्घारित  को  गई  है  ।  चालू  ag  के  दौरान  कोचोन

 को  छोड़कर  सभो  पत्तनों  से  निर्यात  के  लिए  रोजवुड  का  प्रा  कोटा  निर्मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।  कोचोन  को

 आबंटित  कोटे  का  50  प्रतिशत  भो  निर्मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।  अवघ  कटाई  रोकने  के  लिए  सम्बन्धित  राज्य

 सरकार
 द्वारा  कतिपय  सुरक्षात्मक  उपाय  लगू  किये  आने  से

 सम्बन्धित
 प्रस्थापना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने

 पर  दोष  50  Nara  कोटा  भो
 उस  पत्तन  से

 '
 कर  दिया  जाय  गा  ।  चूंकि  विदेशो  बाजारों में  रोज

 वुड  को  भारी  मांग  है  ,
 अतः  लाइसंस  वर्ष

 पुरा  होने
 से  काफो  पहले  हो

 समग्र  कोटा  निर्यात  कर  feat  जायेगा

 और
 ह्म

 केरल  राज्य  सरकार  से  कह  रहेहें  कि  वे  निर्यात  प्रणालों  से  सम्बन्धित  अपने  दृष्टिकोण  को  अन्तिम

 रूप  दें  ।

 वेह्रादून  में  अफीम  की  ~ Gat

 2606.  श्री  एस०  एस०  मुरली  :  क्या  faa  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  अफोम  को  खेतो  जो
 कि  देहर।दरून  जिले  के  चकराता  खण्ड  में  और  उत्तर  कादो  जिले

 के  खण्ड  में  लोकप्रिय  होतो  जा  रही हे
 द्वारा  हतोत्साहित  रहा है

 क्या  भारत  द्वारा  अफोम  का  विदेशों  को  निर्यात  भी  किया  उत  रहा  और

 यदि  हां  तो  कृषकों  को  अफोम  को  अधिक  खेती  के  लिए  प्रोत्साहित  न  करने के  क्या  कारण  हैं
 ?
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 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  भ स |. , ह  आर०  :  a  भारत  बहुत  से  विदेशों  को

 अफोम  का  निर्वात  कर  TS  |  परन्तु  अफीम  उत्पादन  के  लिए  पीस्त  की  खे  तो  के  संबंघ  में  भारत  सरकार

 को  alfa  इस  प्रकार  के  उत्पादन  को  विष्व  को  चिकित्सा  संबंधी  एवं  व  ज्ञानिक  alasypnareart  तथा  प्रभावों

 नियंत्रण  योग्य  क्षेत्रों  तक  सोमित  रखने  के  उसके  अंतर्राष्ट्रोय  दायित्वों  पर  आघारित  होतो  है  ।  देहराद्रन
 तथा  उत्तर  कादो  जिलों  के  चकराता  और  पुरौला  खंड  एसे  पहाड़ो  एवं  जंगलो  क्षेत्र  हूं  जहां  कुशल  पर्यवेक्षण

 तथा  रखना  अत्यघिक  कठिन  है  ।  इन  क्षे  त्रों  में  अफीम  के  उत्पादन  के  लिए  पोस्त  को  खेतो

 करने  को  अनुमति  नही  दो  जातों  है  ।  तयापि  वो  ज-उत्पादन  के  लिए  इन  खंडों  में  राज्य  सरकार  के  नियंत्रण

 में  सोमित  आधार  पर  पस्त  को  खेतो  को  जातों  है  ।

 विदेशों  में  भारतीय  ऊनी  बुनाई  के  वस्त्रों  की  मांग

 2607  श्री  एन०  Fo  होरी  :  व्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पण्चिम  यू  रोपोय  देशों  में  भारतीय  ऊनी  बुनाई  के  वस्त्रों  को  भारी  मांग  है  और  इन  उत्पादों

 का  बाजार  क्षमता  इंतनो  अधिक  है  कि  निर्यात  व्यापार  को  बहुत  बढ़ाया  जा  सकता  है  ;

 (a)  यदि
 तो

 क्या  भारत  सरकार  ने  इस  बारे  में  मूल्यांकन  करने  तथा  सुझाव  देने  के  लिए  कोई

 समिति  नियुक्त  को  हं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  मुख्य  बातें  कया  हूँ ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  जी  हां  ।  चूंकि  अत्यधिक  आधुनिक

 परिघानों  की  मांग  जिनका  निर्माण  भारत  इस  समय  नहीं  कर  tal  और  इनको  कीमत  अप्रतियोगी
 ret  को  ह  ४  ह  धव द ेa ये  दो  कठिनाईयां  हैं  जो  कि  पथ्चिम  AUNs  Qi  नग  भारत  य  ऊना  बुना  ईके  वस्त्रों  के  बड़े  पमाने

 पर  निर्यात  के  रास्त  में  आ  रहो  है  ।

 जो  नहीं

 प्रष्न  नहीं  उठता  |

 इण्डियन  फामंसं  फर्टीलाइजर  कारपोरेशन  लि०  को  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  दारा  fear

 गया  ऋण

 2608.  श्री  एन०  ई०  होरो  :  क्या  वित्त  मंत्री  य६  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  ने  इण्डियन  फर्टीलाइजर  कारपोरेदान  fo  को  10  करोड़

 रुपये  को  राशि  का  चेक  दिया  और

 यदि  ai,  तो  इस  ऋण  की  शर्तें  क्या  हं  और  उब CF  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  इस

 gt
 का  किस  प्रकार  प्रयोग  किया  जा  रहा है  ?

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (siteatt  सुशीला  Vaatt) :  (¥)  हां  |  जीवन  बीमा  निगम  ने  जुलाई

 1971  में  उक्त  निगम  के  लिये  10  करोड़  रु०  का  एक  मिथादी  ऋण  मंजूर  किया  था  और  इस  बीच  ऋण

 को  सम्पूर्ण राशि  एक  ही
 किच्त

 में  दे  दी
 गयी

 है
 ।

 ऋण  की  सुरक्षा  निगम  की  तथा  भावो  दोनों  तरह  निश्चित  परिसम्पत्तियों  को

 प्रथम  बन्धक  रखकर  तथा  इसकी  परिसम्पत्तियों  पर  चल-भार  लगाकर  की

 जाती  है  ।  क्योंकि  कुछ  चपल  परिसम्पत्तियों  से
 संबंधित  इस  प्रकार  के  चल-भार  रोकड़

 जमा  तथा/अथवा  जमा  रकम  से  अधिक  रकम  निकालने  की  सुविधाओं  की  दृष्टि  निगम  की  कार्यचालन

 पूंजी  संबंधी  आवश्यकताओं  के  लिये  निगम  के  बैंकरों  के  पक्ष  में  बन्धक  रखना  होता  इस  ऋण  पर  95

 प्रतिद्ात  वार्षिक  की  दर  पर  ब्याज  लगाया  गया  है  परन्तु  ब्याज  की  foal  की  शीघ्र  अदायगी  और  नियत
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 तारोख  को  ऋण  वापस  करने  के  लिये  1  प्रतिशत  वधिक  को  छूट  दो  गई  है  ।  इस  ऋण  को  जीवन

 बोमा  निगम  द्वारा  निष्चित  किये  जाने  वाले  अदायगो  संबंधो  नियम  के  अनुसार  को  जायेगो  ।  पण  उत्पादन

 क्षमता  प्राप्त  करने  पर  भारतीय  किसान  उवरक  निगम  प्रतिवर्ष  निम्नलिखित  मात्रा  में  उवंरक  सप्लाय

 कर  सकेगा

 (1)  यूरिया  (46  3,96,000  टन

 एन०  पी०  के०  92,800  दन

 10-26-26  e  92,800  टन

 12-32-16  92,800  टन

 1  Q
 14-36-12  430  9;  as  Vy  Tt na  टन

 e  3,75,500  ठन

 qa2q  कन्द्रों में  ताम  बोर्डों  का  प्रदर्शित  किया  जाना

 2609.  श्री  क्‌०  मालन  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने को  क््पा  करेगे  कि  :

 क्या  पयंटन  केन्द्रों  में  ‘aerating’  नाम  बोर्डों  के  प्रदर्शन  को  निरुत्साहित  करने  संबंधी  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराघीन  ह  ;  और

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :  और

 पर्यटन  विभाग  का  संबंध  देश  को  सांस्कृतिक  एवं  प्राकृतिक  धरोहर  के  पर्यावरण  के  संरक्षण  से  है  और  इस

 की  रूचि  इस  बात  को  सुनिच्चित  करने  में  है  कि  पयंटन  अभिरुचि  के  स्थलों  पर  ast  एवं  विज्ञापन-पट्टों  के

 लगाने  से  उनको  प्राकृतिक  सुषमा  किसी  भी  रूप  में  विक्ृत  न  होने  पाये  ।

 faaianatat  को  संरक्षण  देने  क  बारे  में  एक्सपोर्ट  क्रेडिट  एण्ड  गारंटी  कारपोरेदान  आफ  इंडिया

 द्वारा  स्टेट  बेक  आफ  इंडिया  को  सुझाव *  देना

 2610.  श्री  डी०  ato  चन्द्र  गौड़ा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने,की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक्सपोर्ट  क्रेडिट  एण्ड  गारंटी  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  ने  tee  बैंक  आफ  इंडिया  को  यह

 सुझाव  दिया  है  कि  लंगर  डालने  की  कठिनाइयों  के  कारण  नौवहन  कम्पनियों  को  माल  के  उतारने  में  विलम्ब

 होने  से  निर्यातकर्त्ताओं
 को

 होने
 वा

 ली  हानि  से  संरक्षण  देने  के  लिए  उचित  नीति  अपनाई  जाये  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  सुझाव  दिये  गये  हैं  और  उन्हें  कहां  तक  क्रियान्वित  किया गया  है  ?

 वित्त  मंत्री  TATA
 :  और

 eee  बैंक  आफ  इंडिया ने  त  किया

 है  कि  इसने
 1974

 में
 भारतीय  ऋण  और  को  सुझाव  दिया  था  कि  निगम

 की  एक  नयी  नीति  शुरु  करने  की  व्यवहार्यता  की  जांच  करनी  चाहिए  जिसके  अनुसार  और  बातों  के

 जहाजों द्वारा  बंदरगाह की  बजाय  जहां  के  लिए  माल  बुक  किया  गया  अन्य  बंदरगाह  में  माल

 उतारने  के  कारण  अतिरिक्त  परिवहन  [eae  बीमा  व्यय  के  परिणामस्वरूप  होने  वाली  हानि  से  बचाव

 प्रदान  किया  जा  सके  ।  बताया  जाता  है  कि  भारतीय  निर्यात  ऋण  और
 गारण्टी  निगम  इस  सुझाव  पर

 विचार कर  रहा  है  ।
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 eee

 भारत-सुडान  व्यापार  करार

 2611.  श्री  गजाधर  मांझी

 श्री  ज०  वाई०  कृष्णन

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत-सुडान  करार  फिर  से  खतरे  में  पड़  गया  है  क्योंकि  रूई  का  निर्यात  करके  अपने

 व्यापार  असंतुलन  को  ठीक  करने  में  सूडान  असमर्थ  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  सामने  आ  रही  बाधाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  ए०  सी०  जाजं  ~
 से  व्यापार  व्यवस्था  के  ate

 भारत-सूडानी व्यापार  में  सुडान  मौजूदा  अन  असंतुलन  लगभग
 114

 लाख  पौंड  ठहरता

 इस  असंतुलन  को  कम  करने  के  लिए  दोनों  देश  प्रयत्नशील हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  एक  भारतीय

 प्रतिनिधिमंडल  सुदान  गया  था  और  उसने  सुदानी  प्राधिकारियों  से  बातचीत  की
 ।  लगभग 25  लाख  पौंड

 मूल्य के  10,000  में
 ०

 टन  तिलहन  की  भारत  को  बिक्री  हेतु  एक  संविदा  की  गई  है  ।  आगे  बातचीत  के  लिए

 एक  सूडानी  प्रतिनिधिमंडल  के  शीघ्र  ही  भारत  आने  की  संभावना  है
 ।  स्थिति  की  निरन्तर  समीक्षा  की

 जा  रही

 बंगला  देश  से  हवाई  समझोता

 2612.  श्री  गंजाघर  साझी

 डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा

 कया  agen  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  | कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  और  बंगला  देश  के  बीच  एक  दूसरे  के  क्षेत्र  को  तथा  एक  दूसरे  के  क्षेत्र  से  होकर  उनके

 राष्ट्रीय  विमान  सेवाओं  द्वारा  उड़ाने  भरने  के  बारे  में  हाल  में  कोई  समझौता  हुआ  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ;

 और

 उक्त  समझौते  अन्तरगत  इस  समय  कितनी  विमान  सेवाएं  चल  रही  हैं
 ?

 पर्यटन  और  सागर  विमानन  मंत्री  ह  26  जून  से  3  जूलाई  1974 तक  नई

 दिल्‍ली  में  किये  गये  सरकारी  परामर्श  करार  के  एक  प्रारूप पर

 क्षर  किये  गये  जिसे  अब  सरकारी  परामशी

 क

 fae  नवा  करार  कै  एक  किया  जाएगा  ।

 प्रारूप-करार  के  उपबंधों  के  अनुसार  एयर  इंडिया  तथा  इंडियन  एयरलाइन्स  को  ढाका  और

 चिट्टा  गांव  के  लिए  एक  सप्ताह  में  30  सेवाओं  तक  के  परिचालन  का  अधिकार  होगा  ।  इनमें से  दो  सेवाओं

 का  परिचालन  एअर  इंडिया  द्वारा  ढाका  हो  कर  उससे  आगे  के  स्थानों  तक  किया  जा  सकता  है  ।  इसी  प्रकार

 बंगलादेश विमान  को  प्रति  सप्ताह  30  सेवाएं  परिचालित  करने  का  अधिकार  28  कलकत्ता के  लिये

 तथा  दो  बम्बई  होकर  उस  से  आगे  के  स्थानों  के  लिये  ।

 फिलहाल एयर  इंडिया  बोइंग  707  विमानों  से  भारत  तथा  ढाका  बीच  प्रति  सप्ताह  दो

 सेवाएं  परिचालित कर  रहे  हैं  ।  इंडियन  एयरलाइंस  बोइंग  737  विमान  से  कलकत्ता  और  ढाका  के  बीच

 एक  देनिक  उड़ान  का  परिचालन  कर  रही  है  ।  बंगलादेश  विमान  चिटटागांव  और  ढाका  से  कलकत्ता  के

 लिए  प्रति  सप्ताह  21  सेवाएं  परिचालित कर  रहे  हें  विमान-सेवा करार  का  अन  मोदिन  तथा  उस  पर

 क्षर  होने  तक  इन  सेवाओं  को  अस्थायी  प्राधिकार  के  आधार  पर  परिचालित  किया  जा  रहा  है  ।
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 काश्मीर  पश्मीना  शाल  उद्योग  को  कच्च  माल  को  कमी

 2613.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  गे  कि

 क्या  कश्मीर  घाटी  में  पश्मीना  शाल  उद्योग  को  जिसमें  लगभग  5000  कारीगर काम  करते

 हूं  लहाख  से  बड़  प माने  पर  ऊन  की  तस्करी  के  कारण  अपरिष्कृत  ऊन  की  कमी  का  सामना  करना

 रहा है  ;  और

 यदि  तो  लद्दाख  क्षेत्र  में  तस्करी  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 वाशिय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sto  ए०  सी
 ०

 ी  है  |
 सरकार को  एसी  कोई  रिपोटं  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 दिल्‍ली  हवाई  अडडे  क  प्रस्थान  (fearraz  में  वातानुकूलन  संयंत्र  का  कार्यकरण

 2614.  है|  सो०  क०्जाफर  AWB  :  क्या  पंयंटन  ओर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  के  प्रस्थान  लांज  में  वातानुकूलन  संयंत्र
 20.0

 जून
 की  शाम  से  22  जून

 और 1974  तक  बन्द  रहा  था  जिससे  यात्रियों  को  भारी  परेशानी  हुई ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ
 ?

 पर्यटन  और  भागर  विमानन  मंत्री  राज
 :  और  '  दिल्‍ली  विधान  क्षेत्रके

 देशीय
 प्रस्थान  लांज

 में  वातान्‌ कूलन  संयंत्र  प्लाट  )
 पानी

 की  कमी  के  कारण  20  जून  कोਂ

 से  22.0  जून  1974  तक  चालू  नहीं  था  ।  यात्रियों  की  असुविधा  में  कमी  करने  के  लिए  21  जून
 को  की  व्यवस्था की  गयी  थी  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  प्रस्थान  क्ष  त्र  में  20  जून  की  सायंकाल से  लेकर  21  197  प्रात:काल  थोड

 समय  को  छोड़  वातानुकूलन  व्यवस्था  कार्य  नहीं  कर  रही  थी  ऐसा  पानी  की  कमी  तथा  वाटरपम्प में

 मामूली  खराबियों  के  कारण  हुआं
 ।

 Tq,  कार्य कर  रहे  थे  ।

 पदिचम  जमनी  से  बढ़ा  हुआ  पूंजी  fran

 2615.  श्रो  Alo  Fo  चंद्रप्पन  क्या  faa  weal  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  पांच  वर्षों  के  गतिरोध  के  पश्चातुसरकार  यह  आशा  कर  रही  है  कि
 पश्चिम  जमंनी  से

 बढ़ा  हुआ  पूंजी  निवेश  मिलेगा  ;  और

 (=)  भारत  में  इस  पंजी  निवेश  का  उपयोग  किन-किन  क्षेत्रों  में  किया  जायगा
 ?

 faa  मंत्री  ARAFAT

 vem)  (4
 और  सरकार  को  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है

 पश्चिम  जर्मनी  अपने  पंजी  निवेश  में  कोई  वद्धि  करेगी areca  ही  वह  यह,आशा  कर  रही  है  कि

 स्टेट  बेक  आफ  इण्डिया  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  लघु  feat  को  दिये  गये  ऋण

 2616.  श्री  मतंण्ड  fag  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों में  वर्षवार

 स्टेट  बेक  आफ  इण्डिया  द्वारा  मध्य  प्रदेश  में  छोटे  किसानों  को  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये  गये  ?
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 चित्त  मंत्रालय  में  उप
 मंत्री  सुशीला  :  मध्य  प्रदेश

 दो  हेक्टैयर  जोत  वाले

 किसानों  तथा  दो  हैक्टेयर  से  अधिक  लेकिन  चार  NTU NUS asa eFeqt  से  कम  जोत  वाले  बैंक  आफ

 इण्डिया  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  की  निम्नलिखित  तारीखों  को  जो  रकम  बकाया  थीं  उनके  आंकड़े नीचे  दिये

 गये  हैं  :

 ar
 रुपयों

 बकाया

 ee
 सितम्बर

 क  द  माच

 1971  1972  1973  1974

 2  हैक्टेयर तक  की  जोत  वाले  किसान  11.73  25.05  33.64  75.73

 2  हक्ट यर पर  से  अधिक  लेकिन  4  हैक्टेयर

 से  कम  जोत  बाले  किसान  29.54  33.18  45  9  69.76
 व

 सेवानिवृत  से निकों  को  बढी  हुई  पद्नन  की  अदायगी

 2617.  श्री  नारायण  चन्द  परादारਂ  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  सेवा  निवृत्त  सैनिकों  को  बढ़ी  हुई  पेंशन  का  भुगतान  इस  बीच  कर  दिया  गया  है

 यदि  तो  उक्त  भगतान  किस  तारीख  से  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  का  भगतान  किस  तारीख  तक  किया  जायगा
 ?

 faa  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  के  omlTo
 :  (F  नियंत्रक रक्षा  लेखा  )  इलाहाबाद

 ने  सरकार  द्वारा  ~ -" yi  के  पेंशनर  को  मंजुर  की  गई  राहत  का  भुगतान  के  लिए  एक  एक्सप्रेस

 परिपत्र  भेज  कर  पेंशन  वितरण  अधिकारियों  को  प्राधिकृत  कर  दिया  है  ।  इन  में  से  कुछ  पेंशन  वितरण

 कारियों ने  1974  में  राहत  का  भुगतान  कर  दिया है

 (a)  भुगतान  1974  से  आरम्भ  किया  गया  |

 चूंकि  1974  में  वितरित  की  गई  पेंशन  के  संबंध  में  सभी  पेंशन  वितरण  अधिकारियों

 से  लेखे  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।  सभी  पेंशन  वितरण  केन्द्रों  द्वारा  भुगतान  की  गई  अधिक  राशि  के

 बार  में  पुरी  स्थिति  ज्ञात  नहीं  है  ।
 तथापि  कुछ  केन्द्रों  से  प्राप्त  लेखों  से  यह  मालुम  हुआ  है  कि  बढ़ी  हुई  पेंशन

 का  भुगतान  कर  दिया  है
 ।

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 इस  पर  भी

 निर्भर  करती  है
 fe  पेंशनर  अंगलीਂ

 बार  पेंशन  लेन  कब  अता  हैं  ।  चूंकि पेंशन  वितरण  अधिकारियों  को  बढ़ी  हुई पेंशन  के  भूगतान  के  लिए

 पहले  ही  प्राधिकृत  कर  दिया  गया  है  get  लिए  यह  आशा  की  जाती  है
 कि

 जब  अगली  बार  पेंशनर
 अपनी

 पेंशन  लेने  आएंगे  तो  उन्हें  बढ़ी  हुई  पेंशन  का  भूगतान  कर  दिया  जायेगा
 ।

 कंडक्टरों  पर  उत्पाद  शल्क

 2618.  श्री  Ao ba  नारायण  feat:  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने,की  कृपा क  गे
 कि

 क्या  उत्पादशुल्क  विनियमों  के  अनुसार  टैरिफ  दर  केवल  मानक  विशिष्टियों
 के

 अनुरूप  बनाए

 गए  कन्डक्टरों  पर  ही  लागू  होती  है  ;

 कया  अधीक्षक  केन्द्रीय  उत्पादशुल्क  विभाग  मुल्यांकन  एकक  सं  ० 3  द्वारा  आई०टी ०डी  ०
 विशिष्ट  न०  एस/डब्ल्यू  को  मानक  विशिष्टि  के  रूप  में  स्वीकार नहीं  किया  जा  रहा  जिससे

 कलकत्ता  में  कंडक्टर  निर्माताओं  को  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा
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 ten

 क्या  अन्य  सभी  राज्यों  में  उत्पादशुल्क  विभाग  के  अधीक्षकों  द्वारा  इस  आई०टी ०डी
 ०  विशिष्टि

 को
 मानक  विशिष्टि के  रूप  में  स्वीकार किया  जा  रहा  है  ;  और

 यदि  तो  उत्पादशुल्क  कलकत्ता  द्वारा  इस  आई०टी०डी० विशिष्टि  को

 मानक  विशिष्टि  के  रूप  में  स्वीकार  क्यों  नहीं  किया  जा  रहा  ?

 वित्त
 मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  हि०

 आर०
 :  तथा  तारों  तथा  केबलों  के  टैरिफ

 मुल्य  दिनांक
 20  1974 की  अधिसूचना  स०  के  जरिये नियत  किये  गये थे

 ।

 आई  के  परन्तुक  के  इस  अधिसूचना  में  निहित  कोई  भी  उपबन्ध  खरीदार  द्वारा  दी  गयी

 किसी  विशे  ष  विशिष्टि  के  अनुसार  निर्मित  बिजली  के  तारों  तथा  केबलों  पर  नहीं  होता  ।  एतदनुसार

 जो  तार  और  केबल  उक्त]अधिसूचना के  अन्तर्गत  नहीं  उन  पर  केन्द्रीय  उत्पादनशुल्क तथा  नमक
 1944 की  धारा  4  के  अन्तर्गत  निर्धारित  मूल्य  के  अनुसार  शल्क  निर्धारण  किया  जायेगा  |

 यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  शुल्क  निर्धारण  एकक  सं
 ०  ए / 3  20

 अप्रैल  1974  की  अधिस  चना  सं०  76/74  Fo  Yo  Ao  के  परन्तक  3  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 आई०  टी०  डी०  विशिष्टि  सं०  एस  डब्ल्यू  सी-101-ए  को  मानक  विशिष्टि  नहीं  माना

 संगत  सूचना  एकब्रित  की  जा  रही  है  ।

 20  1973  को
 जारी  किये  गये  एक  आदेश  में  कलकत्ता  में  केन्द्रीय  उत्पादनशूल्क

 के

 संबंधित  सहायक  ने  निणंय  किया  है  कि  उक्त  Todt  ०एस०आर०  कण्डक्ट्से  का  निर्माण
 खरीददार

 द्वारा  दी  गयी  विशेष  विशिष्टियों  के  अनसार किया  गया  था  और  इसलिये  वे
 दिनांक  20

 1974  की  अधिसुचना सं  ०  के  अन्तर्गत  शुल्क  निर्धारण  किये  जाने  योग्य  नहीं  है

 पार्टी  ने;इस  बीच  कलकत्ता  में  केन्द्रीय  उत्पादनशुल्क  के  अपीलीय  समाहर्ता  के  समक्ष  अपील
 दायर  कर  दी  जिसे  अभी  इस  संबंध  में  फैसला  करना  है  |

 fara  बंक  से  ऋण

 क्या  चित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  गे  कि 2619.  श्री  Cites  सिह

 क्या  भारत  को  fava  बैक  any  र  निर्यात  क्षमता  वाले  उद्योंगों
 सहित

 लघु  उद्योगों

 विक्रास  के  संवर्धन  के  लिए  अतिरिक्त  सकायता  प्राप्त  होने  की  संभावना  और

 यदि  तो  क्या  उक्त  सहायता  चने  हुए  उद्योगों  को  दी  जायेगी  अथवा  सामान्य

 रूप  से  दी  जायेगो  ?

 faa  मंत्री
 (att  यशवन्तराव  चब्हाण :  और  (@)  णिच्व

 बैंक  समूह  नें  छोटे

 और  दरमियाने  दर्जे  के  उद्यमों  की  पूंजी  सम्बन्धों  आवश्यकताओं  के  लिए  18.75  करोड़

 का  ऋण  दिया  भारत  सरकार  छोटे
 fant

 निर्यात रुपप
 (250

 लाख

 रखते  वाले
 उद्योग  शामिल  के  विकास  को  प्रोत्वाइन  ca  के  लिए

 fasa  बेक
 ais .

 से  अतिरिक्त  सहायता  प्राप्त  करने  को
 सम्भावनाओं

 को  जांच
 कर  रही

 इस  े दल ि नक ठप  से
 एसी  एक  परियोजना  की  जानकारी  प्रणय  करने  के  लिए  fase  qa  के  एक

 दल  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया  जिसके  लिए  अतिरिक्त  सहायता  दो  जा

 सकतो  है  और  इसको  रिपोर्ट  अभी  चिली  नहीं  है  ।  इसलिए  अभी  यह  बताना  संभव  नहीं

 है  कि  यड़  सहायता  चयनात्मक  होगी  या  सामान्य  होगी ।
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 भारत  लार  अमराका  क  है है  न्या  ह

 क्या  बाणिज्य  मंत्रो  य  बतान  को  फना  करेंगें  कि 2620.  at  राजदेव  सिह

 (%) =1T >
 क्या  अमरीका  वस्त  विनिमय  के  आधार  पर  भारत  से  व्यापार  बढाने  का  प्रयास

 कर  रहा  और

 क्या  भारतीय  निर्माताओं  ने  इस  '  बार  में  अनकल  प्रतिक्रिया  व्यक्त  की  है

 कें
 the

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपनंत्री
 (sit  go  सी०

 :  तथा  (a)

 साथ  किसी  भी  ort  विनिमय  सौदे  के  लिए  कोई  प्रस्थापना  प्राप्त  नहों  हुई  है  ।

 आयात  A  seaifaT  व  द्धि

 2621  श्री  राजदिव  सिह  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करें  कि

 क्या  खाद्यानों  के  आयात  में  मूल्थ  वुद्धि  के  फलस्वरूप  frst  ag  किय  गय  आयात

 की  अपक्षा  आयात  A  44.3  प्रतिशत  की  अत्यघिक  वृद्धि  हुई  औਂ

 क्या
 इसका

 सामना  करने  क  लिए  wa  और  ला ्  अपर  तथा

 द... जसो  उन
 वस्तुओं

 जिनमें  हमारा  स्थिति  सुविधाजनक  निर्यात
 को  मात्रा  तथा  मल्प+ दा

 में  वृद्धि  करने  की  विस्व  समुदाय  की  Sil ce  त्तियों  कां  लाभ  उठान  के  लिए  दृढ  प्रयास  फिया

 जा  रहा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री

 Yo  ato  :  (*)  aq  1973-74  क

 लिए अन्तिम  afara
 आंकडे  ag  के  दौरान  आधातों  में  44.  3  को  वृद्धि  दर्शाते ह

 आयातों  में  वृद्धि  खाद्यानों
 के  तल  तथा  तल  उत्पादों

 रासायनिक
 पदार्थों

 इस्पात  मशोनरों  आदि  जपो  सभो  wer  वत्तुओ  की  कोमतं  में  वृद्धि  के  कारण  थो  ॥

 ।
 सरकार

 को  नोति  लोह  अयस्क
 पटसन

 निमित  वस्तुओं  आदि

 जतो  सुश्थापित्त  wal  के  अल।व  निर्वात  संभाव्यता  वालो  सभी  व्स्तुओं  के  निर्यातों  को  प्रोत्साहन

 दने को  है  ।

 नारियल  जटा  और  नारियल  जटा  से  बनें  उत्पादों  का  निर्वात

 2622.  श्री  vinta  fag:  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यक  बतान  को  कृपा  करेंग  कि

 क्या  aq  1973-74  में  नारियल  जटा  से  बने  उत्पादों  का  निर्यात  उगत  ay  के

 नयें  निर्धारित  लक्ष्य  से  अधिक  हुआ  है

 क्या  सरक।र  विदेशो  खरोदारों  को  बदलतो  हुई  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  और

 भन्पत्र  यंत्रो कृत  उद्योग  को  चनौती  का  मकबिला  करने  के  उद्देश्य  से  नारियल  जटा  उद्योग  को

 धघनिकोकरण  करने  पर  विचार  कर  रहों  और

 यदि  gi,  तो  इसका  स्वरूप  बया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  staat  To  सी०  जो  हा

 हों

 तथा  के मुख्यता
 निर्यात  बाजार  के  लिए  कतिकय  प्रकार  चटाइयों

 उत्पादन  के  लिए  मशीनीकरण =  का
 विचार  है

 ।  मशीनीकरण  का  कार्य  इस  तरोके  से

 शक  किया  जाएगा  जिसमें  पपर  उद्योग  में  लगे  श्रमि  कों  पर  कोई  प्रतिकल  प्रभाव  न  पड़
 ॥
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 Financial  Assistance  to  States  for  Relief  Works

 2623.  Shri  Chandulal  Chandrakar  :  Wil!  the  Mi  f  Fimamce  be  pleased
 nister

 0

 (०  State

 (a)  the  funds  given  to  the  various  States  by  the  Central  Government  for  relief  works
 during  the  years  1973-74  and  1974-753

 (0)  the  basis.on  which  the  amount  is  allocated  for  every  State  ;  and

 (c)  the  amount  demanded  by  the  Madhya  Pradesh  Government  for  relief  works  durin§

 the  said  years  and  the  amount  actually  given  to  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh)  :  (a)
 &  (b)  A  statement  showing  Central  assistance  released.  during  1973-74  to  State  Govern-
 ments  for  natural  calamities  relief  expenditure  is  annexed.  This  assistance  was  provided
 on  the  basis  of  the  recommendations  cf  the  Central  teams  which  visited  the  States  and  made
 an  assessment  of  the  situation.

 As  regards  1974-75,  following  the  recommendations  of  the  Sixth  Finance  Commission,
 the  previous  scheme  of  Central  assistance  to  States  for  natural  calamity  relief  expenditure
 has  been  rescinded  with  effect  from  151  April,  1974.

 (c)  The  Government  of  Madhya  Pradesh  reported  that  an  amount  of  Rs.  0 *6०  crore
 was  incurred  on  drought  relief  measures  in  1972-73  and  1973-74  and  another  sum  of  Rs.  2:22

 crores  was  anticipated  oa  flood  relief  measures  in  1973-74.  On  the  basis  of  this  expenditure
 and  in  the  light  of  the  recommendations  of  the  Central  teams,  a  sum  of  Rs.  6-69  crores  was

 released  to  the  State  Government  in  1973-74.  subject  to  further  adjustment  on  the  basis

 of  the  audited  figures  of  expenditure.  No  request  for  financial  assistance  in  1974-75  so

 far  has  been  received  from  the  State  Government.

 STATEMENT

 Tne  funds  released  to  States  during  1973-74  towardsnatural  calamities  relief  expendi-
 ture  are  as  follows

 (Rs.  in

 Crores)

 Andhra  Pradesh  15:00

 Assam  5°00

 Bihar  1" '70

 Gujarat  56-25

 2°7 Jammu  &  Kashmir

 Karnataka  26  37.0

 Kerala  1°13

 6-69 Madhya  Pradesh

 Maharashtra  114°09

 9:10 io  Orissa

 II  Rajasthan  .  38°50

 12  Tamil  Nadu
 1-00 13  Tripura

 14  Uttar  Pradesh  16-25

 West  Bengal
 क

 फ

 011.  303  °33

 Note  above  includes  amounts  released  as  arrears  of  assistance.
 The  figures  given
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 राष्ट्रीयकृत  बेकी  दारा  कम्पनियों  और  निगमों  को  fea  गये  ऋण

 2624.  श्री  समर  गह  क्या  faa  मंत्रो  यह  बताने  को  कृप  करेंगे  कि

 1971-72  वर्षों  के  दौरान  बडे  छोटे

 पमान  के  व्यापार  और  (Ti? )  गृह  )  विकास

 MATa, ee ed
 और  अन्य  प्रयोजनों  सेਂ  सम्बन्धित  कार्यों  के  लिये  राष्ट्रोयक्त  बैंकों  द्वारा

 कम्पनियों  अथवा  निगमों  को  कितनों  राठिਂ  दो

 राज्यवार  कितनी-कितनी  राशि  दी

 अवधि  क  दौरान  ऋण  चुकाने  की  निश्च्ति  तिथियों के  पब्चत  ऋणों  को

 कितनों  ifr  चुकानो  बकाया  और

 ऐसे  चुकाये  न  गये  ऋणों  को  राज्य  वार  राशि  कितने  है
 ?

 faa  मंत्री  (at  यदावन्तराव  से  सचता  यथा  संभव  इकट्ठी

 को  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रघ  दो  जायेगो

 fasa  बाजार  में  ताब  के  मलय  a  गिरावट

 2626.  श्री  नवल  किशोर  दार्मा  बाणिज्य  qa)  यਂ  बतान  को  कृपा  करणग  कि

 क्या  faga  बाजार  में  तांबे  के  मृत्य  में  भारो  कमो  हुई

 यदि  तो  भारतीय  व्यापार  और  तांबे  के  निर्यात  पर  तांबें  के  मूल्य  में  उक्त

 कमो  के  प्रतिकूल  प्रभावों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बार  में  क्या  किये  जाने  का  विचार है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  म॑
 उपमंत्री  _  Go  ao  y

 तांबे
 की

 राष्ट्राय
 जिसमें  वष  1973  में  और

 1974
 की  प्रथम

 कुछ  महीनों  में  dia  वृद्धि
 आई  sta  के  में  कुछ  गिरावट  आई  है  ।

 भारत
 तांबे  का  निर्यात  नहों  करता

 बल्कि  पर्याप्त  मात्रा  मं  इसका  आयात  करता  है  ।  —  में  इन  उत्तार  weal i  के  प्रभाव

 अ का  अनमान  अंतर्राष्ट्रीय  कोमतों  के  रुप  में  आन  के  बाद  हो  लगाया  सकता

 है  |

 स्टेट  ae  आफ  इण्डिया  तथा  राष्टीयकृत  बंक  को  cafaalsta  योजना  के  अन्तगंत  प्राप्त

 झावदन-पत्र

 श्री  Riatvs  fag:  कया  faa  मंत्रो  यह  ताते  की  कृपा  करेंग  कि

 क  से  1974  तक  को
 अवधि  में  राष्ट्रोयक्ृत

 बैंक  तथा  we  बैंक ऑफ  इंडिया

 za-fyalata  योजना  के  अन्तर्गत  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  और

 (a)  इसो  अवधि  के  दौरान  राज्य  वार  कितने  आवेदन  पत्रों  को  मंजूर  faa  गया

 और  a  कितनो-कितनों  राशि  के  थे  ?

 जकड  रखन  के  मौजूदा faa  wat  (att  यशवस्तराव
 :

 और

 Waeqt  क  प्राप्त  होने  वाले  आवेदन  पत्रों  को  के  बार  में  ब्योरे
 वार

 ata
 ~

 संफलित  सही  को  स्वयं  काम  करने  वालों  को  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  fer  गये
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 अग्रिमों  के  ऑफकडे
 आमतौर

 पर
 पेशेवार

 और  काम  वाले  व्यक्तिਂ  को
 प्रार्थ =

 मिकता  वाली  के
 अन्तगंत  रखे  जाते

 जिसके
 सम्बन्ध  में  सबसे  हाल  के  आंकड

 विवरण  में  दिये  गये  [watea Ff में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०  8209/74]

 चमड  की  निशित  वस्तुओं  का  निर्यात

 2628.  मातंण्ड  fag:  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  aa  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  ने  चमड़े  की  निमित  वस्तुओं  का  निर्वात  करने  के  लिये  आधारभूत

 ढाँचा  बनाया  है

 (a)  यदि  तो  तत्वंबंधो  मख्य  बातें  क्या  और

 (1)  गत  दी  वर्षा  में  अब  तक  कितनी  राशि  को  विदेशो  मुद्रा  अजित  की  गई ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री
 ए०

 ato
 :

 तथा  (@)  अर्थ-साधित  खालों

 तथा  चमड़ियों  के  निर्यातों  के  स्थान  पर
 तैयार  चमड़  चमड़ा  निमित  वस्तुओं  के  निर्यात

 करन ेके  लिए  सरकार  ने  कुछ  कदम  उठाये  हैँ  ।  वे  ये  हैं

 (1)  पंजीकृत  निर्यातकों  के  लिए  आयात  नीति  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  So  आई०  कमाई  हुई
 तथा  क्रीम  खालों  तथा  चमड़ियों  के  आधार  पर  जो  3  प्रतिशत  प्रतिपूर्ति  कीः  अनुमति  दी  जातीਂ

 है  उस  आयात  प्रततिपर्ति  का  कम  से  कम  2/3  भाग  संतुलित  आधुनिकीकरण

 विभिन्न  विस्तार  कार्यों के  लिए  आवश्यक  पर्जों  तथा  उपस्करों के  आथात  के

 लिए  अनिवायं  रूप  से  उपयोग  में  लाना  होगा ।

 तैयार  चमड़े  चमड़ा  निमित  वस्तुओं  तथा  जतों  के  विनिर्माण  के  लिए  आवश्यक (2)
 मशीनरी  की  एक व्य।पक  सुची  तैयार  की  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  मे  हर  बार

 सम्पर्क  स्थापित  किये  बिना  विनिर्माताओं  को  मशीनरी  की  इन  मदों  के  आयात  की

 अनमत्ति है  ।

 (3)  आयात  के  आधार  पर  रासायनिक  पदाथों  तथा  रंजकों  के  आयात

 की  अनुमति  है  उनकी  सुची  का  भी  विस्तार  किया  गया

 (4)  अर्ध-साधित  चमड़े  के  विनिर्माता  अपनी  ay-arfad  क्षमता  के  बराबर
 पूरी  सीमा

 तक  तयार  चमड़ा
 विनिर्माण

 करने
 क्षमता  स्थापित

 कर  सकत ेहें  और  उन्हें

 इस  काम  लिए  लाइसेंस  नहीं  लेना  वे  उस  मशीनरी  कीखरीद  कर

 सकते  हें  जो  स्वदेशी  बाजारों  में  उपलब्ध  हो  तथा  जो  स्वदेशी  बाजारों  में  उपलब्ध

 नहीं  पूंजीगत  मशीनरी
 के  आयात  की  अनुमति  के  लिए  आवेदन  कर

 सकते  तैयार  चमड़ा  तैयार  करने  स्थापित  कर  लेने  के  पश्चात वे

 तैयार  चमड़  के
 उत्पादन

 के  अपने  लाइसेंसों  का  पृष्ठांकन  करा  सकते
 इससे  aey-arfira  चमड़े  के  विनिर्माण  की  क्षमता  को  तैयार  चमड़े  तथा  चमड़े की

 वस्तुओं  के  उत्पादन  में  उत्तरोत्तर  बदलने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 (5)  तैयार  चमड़ा  चमड़ा  निर्मित  वस्तुओं  के  विनिर्माण  के  लिए  एक

 स्थापित  करने  अनुमति  दी
 रही

 q  अर्ध-साधित  खालों  तथा  चमड़ियों

 से  शुरुआत  करेंगे  ।  विदेशी  कम्पनियों  व
 औद्योगिक  गृहों  के  संबंध  में  तथा

 ऐसे  मामलों  में  जिनमें  विदेशी  सहयोग  अन्तर्गस्त  cater  निर्यात  दायित्व  fataf-

 रित  a fez  जाएंगे  |

 (6)  तयार  चमड़े  व  चमड़ा  निर्मित  वस्तुओं  तया  ध  के  जुतो ंa  संघटकों  के

 निर्वात  पर र  हवाई  भाड़ा  उपदान  जाता
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 तैयार  चमड़े  की  वस्तुओं  तथा  चमड़े  के  जूतों  के
 fata  से  अजित  विदेशी  मुद्रा

 की  राशी  निम्नोक्त  प्रकार  है  — om

 करोड़ रु  में )

 1973-74 1972-73

 (areata  )
 बअअजअअन्«

 तैयार  चमड़ा तथा  चमड़ा  fafa  वस्तुएं  जि जिन  में  फर  भी  शामिल हैँ  ।  .  23  )2  19.62

 चमड़
 ही

 जूते/संघटक  शक  10.  27  11.48

 atten  बीमा  fara  से  वितीय  सहायता  लेन  के  बारे  म केरल  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  योजनाएं

 2629.  श्री  चयालार  रवि  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 वय  1974-75 में  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  से  वित्तीय  सहायता  लेने के  बारे में  केरल

 सरकार  तथा  अन्य  अध  सरकारी  संस्थाओं  द्वारा  प्रस्तुत  योजनाओं  का  स्वरुप  क्या  है

 उनमें  से  कितनी  योजनाओं  जीवन  बीभा  निगम  ने  स्वीकृति  दी  है  और  उक्त

 योजनाओं  के  लिय  कुल  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गयी  और

 कितनी  योजनाएं  अभी  भी  जीवन  बीमा  निगम  के  विचारा  हैं  और  कब  तक

 स्वीकृति  मिलने  at  सम्भावना है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क०
 आर०

 :  से  आवश्यक  सुचना  संलग्न
 बिवरण में  गयी

 faazoy

 1974-75  में  केरल  सरकार  द्वारा  तथा  उस  राज्य  A  स्थित  RT -GTKTT  संस्थ।ओं  दवारा

 जीवन  बीमा  नि | हि  तगम  के

 नित
 सहायता  के  लिए पेश  की  गयी  योजनाएं

 रुपयों  में  )
 योजना  मांगी  जीवत  बीमा  टिप्पणी

 सहायता  निगम  ट्वारा

 आवंटित  रकम
 rm

 1.  बिजली  परियोजना  3.  60  यहं  परियोजना  जीवन

 बीमा  निगम  के

 विचाराधीन  है  ।  इस

 महीने
 अन्त  में

 फैसला  जाने  की

 आशा है

 2.  पांचवीं  आयोजना  के  दौरान  केरल  राज्य  50,  007  प्रस्ताव  का  जीवन

 का  बिजली  पैदा  करने  का  द्रतगामी  बीमा  निगम  द्वारा

 कायक्रम  जांच  की  जा  रही

 *
 सत ची  पांचवी  आयोंजना  की  अवधि  के  लिए  ।
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 16  1974
 लिखित

 उत्तर

 rs (arts  रुपयों  में )
 ——  रितिक

 योजना  मांगों  गयी  जीवन  बीमा  टिप्पणी

 सहायता  निगम  द्वारा

 आबंटित  रकम

 3.  गांवों  में  पाइपों  द्वारा  जलपूर्ति  की  मौजूदा  0.65  0.50

 204  योजनाएं

 4.  गांवो ंमें  पाइपों  द्वारा जलपुर्ति  की  139  0.25  प्रस्ताव  की  जीवन  बीमा

 नयी  योजनाएं  नगम  द्वारा  जांच

 की  जा  रही है  ।

 1.50  1.50 5.  लाख  बनाने  की  योजना

 6.  प्राथमिक  सहकारी  गृह  निर्माण  समितियों  0.50  प्रस्ताव  की  जीव॑नਂ  बीमा

 को  ऋण  देना  निगम  द्वारा  "ara

 की

 ना
 रही

 Agreement  for  Import  of  Paper

 2630.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  ;  Will  the  Minister  of  Gommerce  be  pleased  to
 State

 (a)  whether  in  view  of  the  shortage  of  paper  and  its  future  ill  effect,  Government  have
 €ntered  into  any  new  trade  agréement  during  the  last  two  or  three  months  ;  and

 (9)  if  so,  the  facis  of  whe  agreement  and  the  quantity  of  paper  to  be  imported  frcm
 other  countries  indicating  the  names  of  these  countries  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George)  :  (a)
 &  (b)  While  every  effort  is  being  made  to  correct  the  present  imbalance  between  supply
 and  demand,  10  proposal  to  import  paper  is  under  consideration.

 घामिक  यात्री  केन्द्रों  के विकास  के  लिये  केन्द्रीय  सहायता

 2631.  श्री  बयालार  रवि  ४  क्या  पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  राज्य में  कुछ  धार्मिक  यात्री
 केन्द्रों  के  विकास  के  लिए  जो

 महत्वपु्ण  पर्यटक  ee  भी  हैं
 केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  देने

 का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो
 तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 है  और  इस  पर
 सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  :  और

 केरल  सरकार  से  मम्ब्रम्‌ भ् ्  पर  तीर्थ-यात्रियों

 के  लिए  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए  केन्द्रिय  सहायता  के  लिए  एक  प्राप्त  हुआ  है  ।  सीमित

 साधनों  एवं  अन्य  प्राथमिकताओं  के  कारण  इन  स्थानों  पर  सुविधाओं  को  व्यवस्था  करने  के  लिए

 निधियों  का  प्रबंध  संभव  नहीं  हो  पाया  है  ।  तीथं-स्थलों  का  विकास  मूल  रूप  से  राज्य  सरकार

 का  उत्तरदा  पिव्वਂ  है
 ।
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 Price  of  Tea

 2632.  Shri  Chandulal  Chandrakar  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to  state

 (2)  whether  Government  are  unable  to  check  the  continuous  rise  in  prices  of  tea;  and

 (b)  the  extent  to  which  its  prices  were  increased  during  the  last  three  yeais  indicating
 dateson  which  they  were

 increased  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.  George)  :  (2)
 &  (b)  Teas  are  normally  sold  through  auctions  both  forinternal  consumption  and  exports;
 and  Government  do  not  fix  prices.  The  average  prices  of  itea  realised  in  Calcutta  and
 Cochin  auctions  are  set  out  below  for  the  period  indicated  against  each

 Seasonal
 Years  Calcutta  Years  Cochin

 Rs./Kg  Rs.  /Kg.

 6°31 1971-72  7°13  10971.0

 6-82  6-26 1972-73  1972

 1973-74  7°73  1973  5°99

 (Prices  are  inclusive  of  excise  duty)

 नारियल  जटा  तथा  नारियल  जटा  उत्पादों  के  निर्वात  से  अजित  बिदेशी  मुद्रा

 2633.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  Alea  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 उन  देशो ंके  नाम  क्या  है  जो  भारत  से  नारियल  जटा  तथा  नारियल  जटा  के  उत्पादों

 का  आयात  करते  और

 1972-73  तथा  1973-74 के  दौरान  दस  प्रकार  के  निर्यात  से  ऐसे  देशों से  देशवार

 कितनी  विदेशी  war  अजित  की  गयी

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  णए०  ato  :  तथा  1973-74  में  82  देशों

 ने  भारत से  कयर  तथा  कयर  उत्पादों  का  आयात  प्रमुख  आयातक  देशों के  नामों  और

 1972-73 के
 दौरान  उन  देशों

 को
 कयर  उत्पादों  के  निर्यातों

 के  मूल्य  का  ब्यौरा

 नीचे  feat  गया  है  —

 re  ed

 देश  का

 107

 लाख  रुपयों
 में

 tat 2-73  1973-74

 1.  आस्ट्रेलिया  46,  93  68.63

 2.  कनाड़ा  36.60  34.77

 35.25  33.02 3.  पूर्व  जमंनी  .
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 देश
 का  लाख  रुपयों में

 1972-73  1973-74

 4.  176.35  145.  84

 5  ATT  21.17  17.87

 6  ब्रिटेन  शक  221.32  175.11

 7  सोवियत  संघ  82.  07  49.  15

 युगोस्लाविया  शक  17.92  18.54

 चैकोस्लोव  कि) कया  3,44  33.11

 10  बल्गारिया  19.81  7.73

 11  पोलैंड  18.  52  28.83

 12  170.  03  191.90 संयुक्त  राज्य  अमरीका

 13  e  17.  84  20.94 यूनान

 14  पष्चिम  anal  शक  131.31  112.86

 29.63  10.82 15  feat  जरलैंड  शक

 16  बर्मा  श  17.67  24,30

 17  स्पेन  19.35  29.23

 18  नीदरलैंड  127.89  112.12

 19  इटलो  शक  115.22  179.69

 20  बेल्जियम  शक  30.  26  71.54

 21  डनमाकं  e  39.12  45.41

 22  amt  शक  13.64  11.78

 बष॑  1973-74 के  बजट  मे  दिखाया गया  घाटा

 2634.  श्री  मुरासोली  मारन  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  aq  1973-74 में  दिखाए  गए  बजट  320  करोड़  रुपये
 के  वास्तविक  घाटे  में

 आयातित  गेहूं  पर  हुआ  qq  भी  सम्मिलित है
 अथवा  उसे  बैंकों  पर  डाल  दिया

 गया
 और

 यदि  तत्सम्बन्धी  विवरण
 व्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  *  और  1973-74 में  विदेशों  से  अनाज

 मंगवान ेके  लिए  भारतोय  खाद्य  निगम  को
 oper)

 जितने  ऋण  दिये गये
 थे  उनमें

 से
 निगम

 ने
 6

 करोड़  रुपये  क
 ी  रकम  को  छोड़कर  बाकी  wat  ऋणों  की  रकमें  वापस  करदो
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 Written  Answeis  Sravana.  25,  1896  (Saka)
 वधि

 yr  टि ul  ०७. णा  wr}  19Q72 खाद्य  fara  द्वारा  बैंक  लिये  गरो सब  सच  |  क  yet  े  LISD -74 के  अन्त में
 289  करोड़

 रुपया  थो  जबकि  उसके  मुकाबले में  वर्ष के  प्रारम्भ  में  य  ञ
 a  रकम  284  करोड़  रुपया  थी

 निगम  द्वारा  लिया  गया  ऋण  उसकी  घन  सम्बन्धी  संभी  जरूरतों  को  पुर  करने  के  लिए

 जिसमें  आयात  पर  होने  वाले  aq  की  रकम  भी  शामिल

 fadia  ag  1973-748  बजट  में  दिखाया  गया  घाटा

 oy
 2635.  श्री  मुरासोली  मारन  :  क्या  faa  मंत्रो  4  1974  प  संसद  में  fet  wa

 अपने  भाषण  के  संबंध  में  जिसमें  उन्होंने  कहा था  कि  वित्तोय  1973-74  के  बजट  में  वास्तविक

 घाटा  320  करोड़  रुपय  का  wa  बताने  को  कृपा  करेंगे  fa:

 वास्तविक  घाटे  के  ये
 आंकड़े

 fama  वर्ष केਂ  अन्तिम  शुक्रवार  अथवा  31

 माच  को  उपलब्ध  और

 (a)  उनदो  दिनों  के  घाट  के  सहो  आंकड़े  क्या
 थे

 ?

 वित्त  मंत्री  GATATTA  :  और  1974
 के

 अन्तिम  शुक्रवार  को

 बजट में  208  77  करोड़  रुपये  का  घाटा  था  और  ATMA  feat  बकको  किताबों के  अनुसार

 1973-74 के  वित्तीय  वर्ष को  समाप्ति
 पर  सभो  समायोजन  करने

 के
 बाद  बजट

 में
 318,  67

 करोड़  रुपये  का  घाटा

 ad  1974-75  में  बजट  में  अनुमानित  घाटा

 2636.  श्री  मुरासोली  मारन  :  क्या  fac  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्यां  वर्ष
 1974-75 के

 बजट  में  125
 करोड़

 रुपये  के  घाटे  का  अनुमान  है  ी

 (q@)  कया  1973-74  के  बजट  में  वास्तविक
 320  करोड़  रुपये  का  ;

 यदि  at,  तो  कया  इसमें  सरकार  दूवारा  deg  curt  बिलों  के  av  में  निकट  बैंक  से  लिया  गया

 उधार  और  रिज  बैंक  से  अन्य  रुपों  में  लिया  गया  उधार  भी  सम्मिलित  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :  1974-75  के  लिए  अन्तिम  रूप  से  स्वीकृत  बजट

 में  125.  92  करोड़  ~ BT  के  घाटे  का  अनुमान  लगाया
 है  ।

 रिजवें  बैंक  की  किताबों
 के  मुताबिक  1973-74  के  बजठ  में  318.67  करोड़  रुपये  का

 वास्तविक  घाटा  हुआ  ar  |

 और  के
 घाटे  का  हिसाब  fata  निम्नलिखित  बातों  के  आघार  पर  लगाया

 गया  था

 1973-74  1974-75

 340.41  125.0 78.0 1.  राजकोष  हुंडियों  की  निवल
 जिसमें  तदर्थ  आधार  पर

 रिजर्व  बैक  को  जारी  की  गयी  हुंडियां  भी  शामिल  हैं  ।
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 16  1974  लिखित  उत्तर

 1973-74  1974-75
 me

 2.  aaa  प्रतिभ  तियों  कों  लम्बी  अवधिं  की  प्रतिभ  तियों  में  बदलना  100.  00

 3.  नकद  शेष  मे  घट  बढ़  —  121.  74.0  0.14

 teed

 318.  67  125.92 )

 पटक  गाइडों  क  लिए  fear  संस्यान

 2637.  श्री  नारायण  चंद  पारादार  :  क्यां  पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  फप  करेंग

 क्या  देश  में  एसे  कोई  संस्थान  हूँ  जहां  c Gach  गाइडों  के  रूप
 थ

 काम  करने  के  पुरुषों  तथा

 स्त्रियों  को  उपयुक्त  प्रशिक्षण  दिया  जांता  है  ;  और

 यदि  तो  ये  संस्थान  कौन  कौन  से  हू  और  इनमें  प्रवेश  लेने  का
 तरीका  क्या  है

 ?

 प्यंटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  TTT  मंत्री  सरोजिनी
 महिषी )  o =  )  और

 पर्यटक  गाइड
 महत्वपूर्ण

 qqeq  केन्द्रों  परं  स्थित  भारत  सरकार  के  सय  दुवार

 प्रशिक्षित  किये  जात ेहैं  प्रशिक्षण  की  अवधि  3  मास  होती  है  तथा  इस  में  क  |
 विश्वविद्याशयीन

 स्नातकों  की  प्रवे  श  fear  जाता  हैं  ।
 जो  इस  प्रशिक्षण  को

 सफलताप्रुवंक  पुरा  कर
 लेते  हैं  उन उन्हें  पयंटन  विभाग

 के  अनुमोदित  गाइडों  के  रुप  में  काय  कर  ने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  किये  जाते हैं  ।

 सभी  निर्माण  एककों  c° afrara  निर्यात  बाध्यता  लागू  करना

 2638.  At  बसन्त  साठ

 ay  घामनकर

 क्या
 बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कु  करेंग  कि

 सरकार  का  विचार  व्यक्तियों  द्वारा  चलाये  जा  रहे  औद्योगिक  एककों  सहित  सभी  निर्माण

 एककों  पर  Ly afaara  निर्यात  वाध्यता  लागू  करने  का
 है  ;

 यदि  तो  कया  यह  बाध्यवा  सभी  एककॉं.पर  इस  बात  पर  ध्यान  दिय  बिना  एक  समान

 रूप  से  लागू  होगी  कि  उन्हें  विदेशी  मुद्रा  का  नियतन
 होना  है

 अथवा  नहीं ;

 इस  प्रकार  के  निर्णय  करने  के  क्या  आधार  हूँ  ;  और

 क्या  सरकार  में  निर्यात  की  अधिक  सम्भावनाओं  वाले  उत्पादनों  का  निर्धारण  किया  है  और

 क्या  कच्चे  माल  के  रूप  में  उपयोंग  में  लाई  गई  आयातित  वस्तुओं  के  अधिक  मूल्यों  के  लिये  निर्यात

 वचन  बद्धता  वाले  उद्योगों  की  क्षतिपुर्त  दी  जायेगी  ?

 वाणिस्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी
 :

 से  औद्योगिक  एककों  पर
 निर्यात  बाध्यताएं  लाइसेंस  afafa,  विदेश  निवेश  aid  पूंजीगत  माल

 जि  द्वारा  प्रत्येक  मामले
 के  गूणावगुण  और  फरवरी  1973  में  घोषित  लाइसेंस  नीति  के  संदर्भ  में  लगाई

 जाती  है  ।  निर्यात

 लागू  करते  समय  उत्पाद  की  निर्यात  निबल  विदेशो  मुद्रा  SUA  और  सम्बन्धित
 उद्योग  के  faara  की  वर्तमान  अवस्था  के  dad  मे ंउ uta के  निर्यात  कीਂ  वांछनीयता  और  अन्य  संगत
 उत्पादनों  पर  भी  विचार  किया  जाता  है  ।
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 Written  Answers  Augus.  16,  1974

 ———

 निर्यात  संभाव्यता  वाली  Hat  का  cat  लगाना  एक  अनवरत  प्रक्रिया  है  और  इस  प्रकार  ज्ञात

 हुए  उत्पादों  की  स्थिति  की  समय  समय  पर  समीक्षा की  जाती  है  ।  निर्यात  किये  जाने  वाले  विभिन्न  उत्पादों

 के  लिए  निर्यात  प्रोत्साहन  दिये  जाने  के  बारे  मे  भी  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जा  रही  है

 बचत  योजनाओं  क  ह अन्तगत  एकत्रित  राशि

 2639.  शी  बसन्त  साठ

 श्री  धामनकर

 क्या  क्ति  मंत्री  ag  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि

 (*)  चौथी  योजना  अबधि  के  दौसन  लघु  बचतों  की  कुल  कितनी  राशि  एकन्रित  हुई ;

 क्या  समाज ज के  गरीब  मध्यम  श  तथा  उच्च
 aa

 के  अंशदान  का  कोई  विश्लेषण  किया

 गयो  है  ;  और  यदि  तो  sah  क्या  परिणाम  farer  है  और

 छोट  किसानों  तथा  कम  अय  तथा  निश्चित  आय  वाले  वर्गो  की  बचत  वरने  हेतु  प्रोत्साहन

 aq  के  लिए  कौन  से  विशेष  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  ( a)  लगभग  1350  करोड़  रुपये  )

 अल अल्प

 बचत  aug  के  आंकड़  इन  बचत  योजनाओं  में  धन  लगाने  वालें  लोगो  की  आय  के  अनुसार

 नहीं  रखे

 छोट  किसानों  और  कम  आमदनी  वाले  लोगों  और  बंधी  आमदनी  वाले  लोगों  को  बचत

 करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  किय  गये  कुछ  उपायों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  हैं

 (1)  विभागतर  शाखा  डाकपालों  को  डाकघर  मीयादीਂ  जमा  पर  और  उनके  डाकघरों  मे  डाकघर

 बचत  बक  खातों  में  जमा  रकमों  में  होने  वाली  निवल  afea  पर  कमीशन  के  रूप  में  प्रोत्सहन

 दिया  गया  है  ।

 (ii)  5  रुपय  और  10  रुपय  वाली  आवर्ती  जमा  रकमों  पर  लागू  सुरक्षित
 बचते  योजना

 में  इस  बात  की  व्यवस्था  है  कि  जमाकर्त्ता  की  मृत्यु  हो  जाने  की
 a a bs Sa and sarraga

 स्थिति  में  अवधि

 पुरी  होने  पर  मिलने  वाली  पुरी  राशि  की  अदायगी  की  जाय  बशर्ते  कि  खाते  में  24  महीनों
 के  लिए  विना  किसी  चूक  के  रकम  जमा  की  जाती  रही  हो  ।

 (iii)  डाकघर  इनामी  प्रोत्साहन  योजना  जो  1973  से  शुरू  की  गयी
 इस

 बात

 की  व्यवस्था  है  कि  जिन  लोगों  ने  डाकघर  बचत  बैक  खाते  खोल  रखें  हों  और  प्रत्येक  वर्ष

 अप्रेल-सितम्बर  और  अक्टूबर-मा्च  की  अवधियों
 में

 वाम  से  कम
 200

 रुपये  जमा

 रखे  उन्हें  वर्ष  में  दो  बार  कुल  20.50  लाख  रुपये  के  इनाम  दिये  जायें  ।

 (iv)  अल्प  बचत  प्रतिभ  तियों  के  ब्याज  की  दर  में  23  जलाई  1974 से  1  से  प्रतिशत  तक

 की  वदिध  कर  दी  गयी  है  ।

 Promotion  of  mica  trade

 2640.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Cammerce  be  pleased
 to  state  :

 (a)  the  steps  taken  by  Government  for  the  promotion  of  mica  trade  during  the  last

 three  years  and  whether
 Government

 have  formulated  any  concrete  scheme  for  its  promo-
 tion ;  and

 (b)  ifso,  the  broad  features  thereof?
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 25  1896  (7%)  लिखित  उत्तर

 The  Deputy  Minister  in  the
 Ministry  of  Commerce  (Shri  A.  C.

 George)  (a)
 &  (0) :

 ‘Government  have  been  taking  various  meas  ures  for  promoting  export  of  mica  trade
 A  Committee  named  Mica  Advisory  Committee  wasset  upto  consider  steps  which  should
 be  taken  to  increase  production  and  export  of  mica.  As.a  result  of  the  recommendations
 made  by  the  Committee  the  following  measures  have  been  taken in  the  last  three  years

 re~ (i)  Effective  from  151.
 January  1973,  export  duty  on  higher-grades  of  mica  was

 duced from  40%  to  30%  advalorem;  ofmeaiumgradesfrom40%  to  20%  ad  valorem,
 and  of  lower  grades  cfloose  splittings  from  20%  to  15%  ad  val.

 (ii)  Floor  prices  of  mica  were  raised  in  January,  1973  and  revised  further  in  FebruarY

 1974,  with  a  view  to  boosting  production  and  consequently  export  of  mica.

 (iii)  Assistance  was
 provided

 to  the  mica  industry  to  increase  production  of  fabricated
 and  manufactured  mica  products  and  their  export.

 (iv)  Mica  Trading  Corporation,  as  a  subsidiary  to  the  Minerals  and  Metals  ह दे
 rading

 Corporation,
 has  been  set  up  to  procure,  process  and  export  mica  with  view

 to  assisting  the  Weaker  section  of  mica
 trade

 to  participate  in  exports  of  mica  to

 foreign  countries.

 Overdraft  By  Bihar

 2641  Shri  Shanker  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased
 state  e e

 (a)  the  overdrafts  drawn  by  the  Government  of  Bihar  from  Reserve  Bank  as  on  the

 gist  July,  1974
 ;  and

 (b)  the  overdrafts  drawn  by  the  Government  of  Bihar  as  on  the  gist  July,  1973  ?

 The  Minister  of  State  in  th  Ministry  of  Finance  (Shri K.  R.  Ganesh) :  (a)
 Rs.  42-07  crores.

 (b)  Rs.  0:84  crores

 पर्यटक  स्थल  क  रूप  मं  दार्जिलिंग  फा  प्रचार

 2642.  श्री  ए०  क०  एम०  इसहाक  :  क्या  qa2q  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 स्यल  है  और  बिदेशी  पर्यटकों या  भारत  मे  दार्जिलिंग  एक  प्रसिदध  दर्शनीय
 पवतीय

 के  लिए  भी  यह  एक  बड़ा  पयटक  आकषण
 और

 र्स
 क्या  qet  पयंटकों  को  आकर्षित  करने  की  दृष्टि  से  पयटक  tao

 Tor
 के  रुप  में  दाजिलिंग

 के  बारे  में  विदेशो ंमें  कोई  प्रचार  किया  गया  है
 ?

 adam  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  महिषी

 el

 पयंटन  विभाग  ने  पश्चिमी  बंगाल  सरकार के  माध्यम  से  दार्जीलिंग  के  बारे में  लिंग

 दी
 हिमालियन

 pea  नाम से  एक  की
 व्यवस्था  की  दार्जीलिंग  का  एक  प्रमुख

 पयंटन
 केन्द्र  के  रुप  में  प्रचार  कने  की  दृष्टि  से  इस  वृत्त-चित्र  के  प्रिट  भारत  तथा  विदेश  स्थित

 पयंटन
 कार्यालयों में  वितरित  करने के  लिये  तयार  किये  जा  we  ।  पयंटन  विभाग  दूवारा  प्रकाशित

 न ॥  है  । qa ch  प्रचार-साहित्य  में  दार्जीलिंग  सम्मिलित  किया
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 qaet  स्थल  के  रूप  में
 सुंदरबन  का  विकास  करने  के  लिए  योजना

 2643.  श्री  ए०  क्०  एम०  इसहाक :  क्या  प्यंटन  और  नागर  farina  मंत्री  यह  बताने  की  कपों

 करेंगे कि

 कया
 पश्चिम  बंगाल  में  सुन्दरबन  के  वन  पर्थटको ंके  लिए  अत्याधिक  आकर्षक  स्थल

 हो  सकते हूं

 अर यदि  तो  क्या  सुन्दरबन  भारत  के  पयंटन  मान-चित्र  में  1

 क्या  पयठन  स्थल  के  रुप  में  सुन्दरबन  का  विकास  करने  iad  कंडे  बहत  बाजना

 तैयार
 की  गयी है

 ?

 aden  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में
 राक्य

 मंत्री  सरोजिनी  से  (wT)
 शेरों  के  संरक्षण  एवं  प्रजनन  के  लिये  के  अन्तगंत  9  qa-TeTEITAT 7 में  सुष्दरबन  भीं

 राज्य  सरकार  द्वारा  इस  पश-शरणस्थान  के  लिये  संदर्शित  यात्राओं  का  भी एक है  ।
 प्रबंध  किया  जाता  है  ।

 AHI  क्षेत्र  के  sraat  में  क्षमताओं  का  उपयोग

 2644.  श्री  एस०  आर०  दामाणों  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 एसे  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रमों  में  क्षमता  के  उपयोग  सम्बस्धी  आंकड़े  क्या  हूँ  गत  तीन

 at  के  दौरान  पनपने  की  अवस्था  को
 पार

 कर  चुके  है ं;

 जहां  कहीं  क्षमता  का  कम  उपयोग  हुआ  है  उसके  कया  कारण  है  अर

 इन  उपक्रमों  के  कार्यकरण  को  सुधारने  के  लिए  सरकारी  यम  ब्यरो  दवारा  निभायी

 गयी  भूमिका  का  विवरण  क्या  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 क्‌०  आर०

 :
 अपेक्षित  सुचना  विवरण  में  दी

 wit है  ।

 क्षमता  के  उपयोग  में  कमी  के  ये  प्रमख  कारण  थ

 (1)  उपस्कर  की  बनावट  में  खराबियां  और  कमियां

 बिजली  की  कमी  और  बिजली  फेल  हो  जाना

 111)  अनुरक्षण  के  लिए  काम  बन्द  रखने  का  समय  अधिक  होना

 iv)  कच्चे  माल  का  अभाव  और  घटियापन

 श्रमिक  अशान्ति

 (vi  श्रमिक  उत्पादकता  में  कमी

 (vil)  कुछ  मामलों  में  मांग  की  कमी  होना '

 (Vili)  जटिल  संयंत्रों  में  आधुनिकतम  उपस्कर  और .  प्रक्रियाओं  के  लिए  आवश्यक

 क्रियात्मक  और  तकनीकी  कौशल  करने  तथा  arat-ata4re  और

 उत्पादन  बढ़ाने  वालीਂ  अन्य  सेवाएं  स्थापित  करने  में  समय  लगना  ॥
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 सरकारी  उद्यम  कार्यालय  सरकारों  उपक्रमों क
 +

 उनके  काय  सुधार  करने

 के  लिए  निम्
 नलिखित

 तरीकों  से  मदद  करता  ए

 (1)  परियोजनाओं की  पं  जीगत  लागत में में  मितव्ययता  बरतने  के  सभी  तरीकों  का  पता  लंगाना ;

 (ii)  उद्यमों  की  प्रगति  में  बाधक  कारणों  का  पता  लगाने  तथा  सुधारात्मक  कारवाई  करने

 के  उद्देश्य  से  कार्य  निरन्तर  मत्यांकन  करना  ;

 (ili)  प्रबन्ध  सम्बन्धी  नयी  तकनीक  जसे  क्षा-तकनीकਂ  (  )  क्रान्तिक

 फ्य-पद्धतिਂ  पी०  और  aqzwages  प्रबन्ध  व्यवस्था  म०  dys  ओज
 औदि  ne  करना  ;  sot

 (४)  उपक्रमों
 को  निवारक

 अनुरक्षण  के
 बार  सलाहें  देना

 (४)  बहतर  arAal-aarg  ;

 (५४1)  प्रबन्धकों  का  विकास  और  प्रशिक्षण  ;

 (४11)  मजदूरी  और  कामिक  नीतियों  का  युक्तिकरण  ;

 (vili)  कायं-संचालन  के  मल्यांकन  और  नियंत्रण  के  लिए  अच्छी  प्रबन्धकीय  '  सूचना  प्रणाली

 |  )  वित्तीय  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  सुधार  करना

 (X)  उपक्रमों  ।  सरकार  के  साथ  अपने  AT  चय मलें  निपटाने  में  सहायता  देना  ;

 (Xi)  जहां  आवश्यक  हो  वहां  दोष-निवारक  अध्ययन  करना  ॥

 विवरण

 पिछल  तीन  वर्षों  के  दौरान  जो  Tq7A/ UHH  पनपने  को  स्थिति  को  पार  कर  गये  है  उनके  क्षमता  कें

 उपयोग
 सम्बन्धी

 आंकड़े

 क्षमता  के  उपयोग  का प्रतिशत

 1972-73  1973-74

 1  भारत  हैवी  प्लेट्स  एण्ड  वेसत्स  लि०  27  31

 2  भारत  gay  इलेक्टिकिस्स  हरिद्वार  24  44

 3  47  55 भारतीय  सीमेंट  निगम  लिमिट  कुरकुन्ता  एक

 4  बिवणी  स्टक्चेरल्स  लिमिटेड  54  69

 79  76 जे  मद्रास  फर्टिलाइजस  लिमिटेड़
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 ति  का  त

 विभिन्न  राज्य  ais  विभागों  को  दी  गई  सहायता

 2645
 -  श्री  शंकरराव  सावन्त

 :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बतान
 का  कृपा

 करेंगे  कि

 उनका  मंत्रालय  राज्य  फ्यंटन  विभागों  की  किस  प्रकार  सहायता  करता  है  ;

 वर्ष  1973-74  तथा  वर्ष  1974-75  में  जून  के  अन्त  तक  केन्द्रीय  सरकार  दूवारा  महाराष्ट्र
 सरकार  के

 हि
 पयंटन  विभाग  को  कितनीं  सहायता  दी  गई  है  ;  और

 (7)  उके  मंत्रालय  द्वारा  केन्द्रीय  तथा  राज्य  पर्यटन  विभागों  की  गतिविधियों  को  समन्वित  करने ७
 के  लिए  क्य  प्लास  किए  गए  हूँ  और  इसके  क्या  परिणाम  रहे  ?

 qq  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  महिषी  :  पर्यटन  आवश्यक
 रूप  से  एक  सहकारी  उद्यम  है  जिसमें  केन्द्र  सरकार  के  अलावा  राज्य  सरकार  तथा  कई  अन्य  अभिकरण

 महत्वपूर्ण  भूमिका  निबाहते  हैं  ।  केन्द्र  दवारा  राज्यों  में  पर्यटकों  के  लिये  वास्तविक  अथवा  संभावित

 आक्षण-स्थलों  पर  कई  पर्यटन  स्कीमें  प्रारंभ  की  जाती  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  देश  में  ् पय टन

 को  अभिवृद्धि  एवं  विकास  के  लिय  किये  गये  विभिन्न  उपयों  के  लिये  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करती

 हैं  ।  केन्द्र  राज्यों  में  विभिन्न  c qqeq  केन्द्रों  aAT  सुविधाओं  के  लिए  भारत

 के  अन्दर  तथा  विदेशों  में  प्रचार  कार्य  करता  है  ।  केन्द्र  कई  अन्य  प्रकार  से  भी  सहायता  करता

 जसे  गाइडों  तथा  *  अन्य  पयेटन  कर्मचारियों  का  कारों  होटलों  का  निर्माण

 आदि  t

 इस  अवधि  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  पर्यटन  स्कीमों  9.  38  लाख  रुपये

 ad  faq  गय थ

 केन्द्रीय  तथा  क्षेत्रों  की  पर्यटन  स्कीमों  का  समन्वयन  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  यों
 के  साथ  आवधिक  बैठकों  तथा  पंचवर्षीय  योजनाओं  एवं  तत्पश्चातू  वार्षिक  योजनाओं  को  बनाते  समय

 योजना  आयोग  के  कार्यकारी  दल  के  साथ  आयोजन  स्तर  पर  विचार  विमर्श  के  द्वारा  किया  जाता  है  |

 इसे  पर्यटन  विकास  परिषद्‌  तथा  राज्य  पर्यटन  परामर्शदाब्नी  परिषदों  की  बेठकों  में  विचार-विमशश

 के  द्वारा  सुनिश्चित  किया  जाता  है  ।

 सरकार  द्वारा  fea  गय  ऋणों  पर  व्याज  की  दर

 2646.
 श्री  WHat  सावंत  :  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (% )  वर्ष  1972-73,  1973-74  में  सरकार  दुबारा  ऋणों  पर  व्याज  की  दर्

 क्या  और  वर्ष  1974-75  में  व्याज  की  दर  क्या  ली  जा  रही  हैं  ;

 इन  वर्षों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंको  दूवारा  दिए  जाने  वाले  ऋणों  पर  outa  की  दर
 क्या  थी  ओर

 नपो  ली  जा  रही  है  ;  और

 |  ऋण  के  ऊपर  ब्याज  की  अब  अधिक  दर  का  सामान्य  अव्यवस्था  तथा  मूल

 बया  प्रभाव  पड़गा  ?

 वित्त  मंत्री  FAATACTS  :  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  किये  गय

 बको  द्वारा  उधार  जाने  वाली  रकमों  के  व्याज  की बाजार  ऋणो  की  व्याज  दरें  YZ  राष्ट्र

 दरों  का  व्यौरा  अनुबन्ध  एक  और  दो  मं
 दिया  गया  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल

 ढी ०  8210/74]
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 बको  द्वारा
 दिये

 जाने  वाले  ऋषणों
 के  व्याज

 की
 दर

 पर
 रोक  लगाने  और

 वाणिज्यिक
 क्षेत्र  को  दिये  जाने  वाले  ऋण  को  सीमित  करने  के  उद्देश्य  से

 बढाई  गयी
 है

 क्योंकि

 1973-74  से  मद्रा  के  प्रसार  में  जो  वद्धि हुई  है  उसका  एक  बड़ा  कारण  उक्त
 क्षेत्र

 को  दिये  जाने  वालें

 ऋण  ही  है  ।  व्याज  की  दरों  में  वृद्धि  करने  का  औद्योगिक  लागत  पर  जो  प्रभाव  पड़गा  ag  न  के

 बराबर  होगा  क्योंकि  संगठित  उद्योग  की  उत्पादन  लागत  के  अनुपात  में  व्याज  की  राशि  बहुत  कम

 (  2-3  बैठती  है  ।  इसके  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  जैसे  निर्यात  और  अनाज  कौ
 वसुली

 करने  के  लिए  दिय  जाने  वाले  ऋणों  की  व्याज  दर  में  कुछ  रियायत  दी  जाती  जहां  तक  सामान्य

 व्यवस्था  और
 कीमतों

 पर
 इसके  प्रभाव  का  सवाल  आशा  है ंकि

 ऋणों
 के

 व्याज
 की  दरें

 दिय  जाने  से

 मुद्रा  का  फेलाव  रोका  जा  सकेगा  और
 इस  तरह  सामान्य  आधिक  स्थिति  को  सुधारने  में  इससे

 बड़ी  मदद  मिलेगी  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  बड़  पटसन  उद्योगपतियों  से  aga  की  जाने  वाली  राशि

 2647.  श्री  प्रिय  रजन दास  मंशी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  कलकत्ता  में  मेगलिओ ड  कम्पनी  तथा  अन्य  बड़े  पटसन  saiarqfaat

 स्तव  में  कितनी  वसुल  की  जानी  है

 क्या  पटसन  निगम  के  ais  में  पटसन  उद्योगपतियों  के  प्रबन्धक  ह  ;  और

 यदि  तो  बड़  व्यापार  tal  के  हस्तक्षेप  के  बिना  पटसन  निगम  किस  प्रकार  प्रभावी  रूप

 से  कार्य  कर  सकती  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  ए०  सी०

 :  27  1974  को  भारती

 पटसन  निगभ  को  विभिन्न  पटसन  श्लिं  से  लगभग  15.93  करोड़  रुपये  की  राशि  लेनी  थीਂ  ॥

 (7)  भारतीय पटसन  निगम  के  fata  ate  के  10  निदेशकों  में  से  केवल  दो

 उद्योग  का  प्रतिनिधित्व  करते  हूं  तथा  शेष  या  तो  काय  निदेशक  हं  या  वे  केन्द्रीथ  तथा  राज्य  सरकार

 के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करते  है  ।

 लम्बे  रेशे  वाली  रुई  किसानों  क  पास  जमा  हो  जान  की  समस्या

 2648.  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  ॥

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  किसानों  के  पास  लम्बे  रेशे  वाली  रुई  जमा  है
 ट्  जानें  की  समस्या

 का  समाधान  करने  के  लिए  गजरात  सरकार  को  कोई  faea  दिया  है

 (4)  क्या  गूजरात  के  राज्यपाल  के  परामशंदाता  ने  उनके  साथ  जुलाई  1974  में  विर  विमश

 किया  था  और  ;

 यदि  at,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किये  गये  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  सी०  जी  नही ं।

 जी  at  t

 गुजरात  में  अनबिकी  रूई  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  6-8-1974  से  मिलों

 पर  लगी  स्टाक  सीमा  के  संबंध  में  अहमदाबाद  और  में  स्थित  मिलों  के मामले  में  उस  हद

 तक  छूट  दे
 दी

 गई  हैं  कि  वे  देश  में
 aga

 स्थित  मिलों
 के

 मामले  में
 एक  वर्ष

 are
 की  अपेक्षा  अपनी

 दो  मास की  औसत  खपत  के  बराबर  रुई  की  खरीद  कर  सकਂ  ।  fawa  को  अधिक  ऋण  विधाएँ
 देने  की  संभाव्यता  की  सक्रिय  रूप  से  faarerarat  हैं  ।  जिससे  fata  गुजरात  में  रुई  की  कुछ  अतिरिकत

 खरीदार्मिं  कर  सके  ।
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 पर्यटकों  को  एयर
 इण्डिया  दवारा

 यात्रा  करन  RAHA  करने  की  योजना

 2649.  श्री  वयालर  qdaa  और
 नागर

 विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  :  करेंग

 वि 1,

 क्यो  सरकार  का  विचार  पर्यटकों  को  एयर
 इण्डिया

 यात्ना  करने  को  आकर्षित  करने

 की  ag  विशेष  योजना  लागू  करने  का  हैं  ;  और

 ae
 तो  योजना की  संक्षिप्त

 रुप-रेखा  कया
 और  इस  बारे  में  कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 और
 पंयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  afi)

 :

 भारत  के  लिए
 पर्यटक  यातायात  की  के  इस  समय  कई  अभिवुद्धिपर

 किराये  उपलब्ध ह
 ।  इस  के  एयर-इण्डिया  1,000  अमरीकी  डालर

 में
 विशेष  विश्व

 WAT  ग्रूप  टूर  प्रारंभ  करने  की  योजना  हैं  ।  यह  किराया
 सुविधा

 10  या  उससे  अधिक  व्यक्तियों

 के  ग्रूप  को  उपलब्ध  होगी  ।  इस  धनराशि
 में  जसे  होटल  q-afaed  तथा

 दर्शन  की  लागत  जोड़ी  जाएगी  ।

 यह  किराथा  आई०  ए०  टी०  Vo  के  माध्यम  से  प्रारंभ  करने  का  प्रस्ताव  हैं  ।  इस  प्रस्ताव  को  अगले

 आई०  To  टी०  Vo  यातायात  सम्मेलन  की  विषय-सुची  पर  रखा  जाएगा  |

 राज्य  व्यापार  निगम  क  पास  पड़ा  आयातित  खाद्य  तल

 2650.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्व  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की
 क

 fa

 क्या  खाद्य  तेलों
 के

 मुल्यों  में  अत्यधिक  वृद्धि
 को  एक  कारण यह  है  कि  197  4

 से
 पूर्व  विद्यमान

 मूल्य  ote  पद्धति  के  अन्तर्गत

 सके  प
 पड़

 ड  आयातित

 को  रिलीज  करने  के  मामले  में  सर्कार

 श्चितता  की  स्थिति  में  रही

 1974 के  wa  a  राज्य  व्यापार  farra  के  पास  कुल  कितनी  मात्रा

 आयातित  खाद्य
 तेल  पड़ा

 था  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  उप  मंत्री
 7०  सी०  जी  नहीं  ।

 5060  Ho  टन  |

 नियंत्रित  eae  का  उत्पादन

 2651.
 श्री  नरेन्द्र कुमार  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  करेंगे कि  :

 r #)  क्या  कपड़ा  उद्योग  अप्रेल-जून  1974  के  दौरान
 नियंत्रित

 कपड़े  का  उस  मात्रा  में  उत्पादन

 कर  पाया  था  जिस  की  परिकल्पना  नियंत्रित  कपड़ा  योजना  के  अन्तर्गत  की  गयी  थी

 यदि  37h  कारण  क्या है  ;

 (7)  क्या  कपड़ा  उद्योग  पर  उनके  दायित्वों
 को  पुरा न  करने  के  लिये  कोई  जमनि  लगाया  गया

 ;  और

 इंस
 अवधि  दौरान  age  किय  गंय  जुर्माने  की  कुल  राशि  क्या  थी

 _?

 वाणिज्य
 मंत्रालय

 में
 उप  मंत्री  ए०  सी०  जाज )  :

 से
 | यद्यपि  आंकड़

 उपलब्ध  नहीं  हू  परन्तु  1974  की  तिमाही  के  दौरान  मिलों  द्वारा  नियंत्रित  कपड़  का

 उत्पादन  दायित्व  की  अपेक्षा  कम  होगा  ।  यह  इस  बात  के  कारण  है  कि  मिलों  ने
 1974

 76



 16  1974  लिखित  उत्तर

 में  घोषित  नई
 नीति

 के  अनुसार  अपने  उत्पादन  कार्यक्रम  के  समागार  योजन
 में

 कुछ  समय  के  लिए  ae
 उपर्युक्त  रुइयों  की  a R  स्टाक  रखने

 के  लिए  मिलों  पर  लगाए  प्रतिबन्ध  और
 कुछ

 राज्यों
 में

 बिजली

 की  कटौतियां
 जेसे

 अन्य  कछ  ऐसे  कारण  थे  जिनसे  मिलें  पूर्ण  सीम्ग  तक
 नियंत्रित  कपड़ें  का

 उत्पादन  करने
 का

 अपना  दायित्व  पुरा न  कर  सकी  ।  इन  बातों को  देखते  हुए  मिलों  को  1974 के
 दौरान

 उत्पादन में  हुयी  गिरावट  को  1974 के  अन्त  तक  पुरा  करने
 की  अनुमति  दी  गई  है  ।  अतः

 इस  अवस्था  में  जुर्माना  लगाने  का  प्रशत  नहीं  उठता  |

 नई  दिल्‍ली  क  आयकर  आयक्त  रज  दो  के  कार्यालय में  rao  रिकाड  रखा  जाना

 2652.  श्री  चन्द्र  शखर  सिह  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नई  दिल्‍ली  के  आयकर  आयुक्त  रेंज-दो  के  अन्तगंत  जिला  आठ  में  अनेक
 वार्षिक

 डी०

 ato  रजिस्टर  उचित  ढंग  से  नहीं  रखें  जा  रहे
 हँ  जिसके  फलस्वरूप  अनेक  ऐसे  करदाताओं  जो  पहले

 ही  अपने  कर  का  भूगतान  कर  चके  होते  हू  उक्त  ~~" faa  में  कर  की  वसुली  करने  वाले  कमंचारियों  द्वारा

 काफी  परेशान  किया  जाता  है  और  उन्हें  रसीदों  की  फोटोस्टेट  प्रतियां  पेश  करने  के  लिये  कहा  जाता

 है  और  यदि वे  रसीदें  पेश  नहीं  करते  तोः  उनके  विरुद्ध  कर  की '  वसुली  की
 कायंवाही  शुरूं  कर  दी

 जाती

 उक्त
 जिले  के  वसुली  कक्ष  में  तीन  वर्षों

 से
 अधिक  समय  से  कितने  कमंचारी  कार्य

 कर र

 (7)  नता  को  परेशानी  से  बचाने  के  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 चची

 क्या  सरकार  का  विचार
 _  वार्षिक

 डी०  सी०  रजिस्टरों  के  cai  Tz  अब
 सभी  कर

 दाताओं  के  नेजर फ फ गलियों  रखने  का  है  जबकि  उन्हें  स्थायी  लेखा  नम्बर  आबंटित  कर  दिय  गय  हैं  ?

 वित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  क्‌०  आर०
 :  (4)

 नपी  दिल्‍ली  आयकर  के

 aa  vill  मांग  तथा  वसूली  रजिस्टर  समूचित  रूप से  रखे  जाते  और  कर-निर्धारितियों  are

 की  गमी  कर  अदायगणियों  को  विधिवत  दर्ज  किया  जाता  हैं  ।  जिन  मामलों  में  आय-कर  कार्यालय

 में  चालान  की  प्रतियां  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  उनमें
 सत्यापन

 करने  एवं  efazerey  में  प्रविष्टि

 की  सुविधा  के
 लिए

 कर  निर्धारितियों  को  ज  रहा  fea  अपनी  चालान  की  प्रतियां

 प्रस्तुत  करें
 ।  एसा  इसलिए  किया  जा  रहा  कि  far

 कर-निर्धारितियों
 a  पहले  हीਂ  अदायरगिर्या

 कर  मामले  में  वसुली-प्रक्रिया  शरू  नहीं  करनी  पड़े  इसके  होनेवाली

 aeatdt  उन्हें  नही  किसी  भी  मामले  में  फोटोस्टेट  प्रतियां
 प्रस्तुत

 करने  का  नहीं  किया

 गया है  ।

 कुछ  नहीं  ।

 हिदायतें  जारी  की  गयी हूँ  कि
 जनता

 की  परेशानी  टालने  के  लिए सभी  ar-qarefnai  का

 समुचित  समायोजन  किया  जाय

 q  j  आय-कर  विभाग  में
 हिसाब

 रखने  तथा  वसूली  की  प्रेक्रिया  की  जंच  करने  और

 गति  एवं  कुशलता  लाने  के  लिए
 एक  विशेषज्ञ-समिति  नियुक्त

 की
 है

 ।
 समिति

 की  रिपोर्ट
 की  प्रतीक्षा हैं  ।
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 तता

 aT
 SaTet  सिले

 सिलौये  कपड़ों  का
 निर्यात

 2653.  शी  नवल  किशोर  दार्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  बताने  की  करेंगे  कि

 )  क्या  दिल्‍ली लघु  उद्योग  निगम  ने  विदेशों  से  सिले  कपड़ों  के  निर्यात  '  करने

 के  क्रयादेश  प्राप्त  किय  है  ;

 यदि  at  कितनी  राशि  के  क्रयादेश  प्राप्त  हुए  हूं  और  किन-किन  देशों  से  ए  से  क्रयादेश

 प्राप्त  हुये  हू  ;  अ

 उन  देशों  में  सिले  सिलाय  भारती  कपड़ों  को  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  सरकार  द्वारा  विदेशों  में

 भपने  दूतावासों  के  म्गध्यम  से  तथा  इस  संबंध
 में  प्रदर्शनियों  का  आयोजन  करने  संबंधी

 हियों
 की  मुख्य  बातं  क्या  हू  ?

 वाणिस्य मंत्रालय  में  tT: “at  (at To To  सोी०  :  तथा  सरकार  को  ऐसी
 कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  सिले  सिलाए  परिधानों  के  निर्यात  के  लिए  दिल्‍ली  wa  उद्योग  निगम  ने

 क्रयादेश  प्राप्त  किए  हूँ  ।

 सरकार  तथा  सूती  वस्त्र  निर्यात  data  परिषदें  दोनों  ही  विदेशों  में  सिले  सिलाए

 परिधानों के  विभिन्न  महत्वपुर्ण  व्यापार  मेलों  में  भाग  ले  रहेहे  तथा  इन  के  भागਂ  लेने  के

 वधक  परिणाम  निकले  क्योंकि  परिधानों  के  निर्यात  जो  1971-72  में  14  करोड़  रुपये  के  हुए
 थ  q =|  1973-74  में  बढ़कर  40  करोड़  रुपय के  हो  गए  है  ।

 भारत-अफगान  व्यापार  प्रोटोकोल

 2655.  श्री  नवल  किशोर शर्मा
 :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ॥

 क्या  भारत  और  अफगानिस्तान  के  बीच  वर्ष  1974-75  के  लिए  व्यापार

 संम्पन्न हुआ  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तया  इस  करार  के  परिणामस्वरूप  कितने  मूल्य
 की  वस्तुएं  आदान-प्रदान  की  जाएंगी  ;  और

 (7)  इस  समझौते  के  परिणामस्वरूप  दोनों  देशों  को  कहां
 तक  लाभ  होगा  !

 वाणिज्य  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  (=  ए०  सी ०
 :  से  (7)  भारत  और

 अफगानिस्तान  के  बीच  कोई  नया  व्यापार  संलेख  ara  नहीं  हुआ  परन्तु  दोनों  सरकारों  ने  1974-75

 के  दौरान  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  प्रवाह  को  विनियमित  करने  के  लिए  विशेष  प्रबंध  का  हाल  ही  में

 पुनरीक्षण  किया हैं  |  यह  विनिश्चित  किया  गया है  कि  व्यापार  को
 .  उसी

 आधार
 पर

 जारी  रखा

 जाए  जो  पिछले  दो  वर्षों  से  चला  आ  रहा  था  ।  दोनों  देशो  के  बीच  जिन  वस्तुओं  का  व्यापार  होना

 है  उनके  ब्यौरो  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  20-2-1972  को  किए  गए  भारत-अफगान  व्यापार

 प्रबन्ध  में  निहित  जिसकी  एक  प्रति  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।  दोनों  eat  के  बीच  STITT

 चलते  से  निःसन्देह  पारस्परिक  वाणिज्यिक  और  आधिक  संबंध  सुदृढ़॒  होंगे  ।

 आयकर  aat

 2656.  श्री  चन्द्रशेखर  fag  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कपा

 करेंगे  कि  ः

 (a)  fad  चैक  आफ-इंडिया  प्रत्येक  मह्ननगर  में  आयकर  fount  के  सांख्यिकीयਂ  की

 आथकर  सुचियों  की  प्रति  भेज  रहा  है  ;
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 (a)  क्या  इन  सुियों  की  कोई  प्रति  आयकर  विभाग  के  संबंधित  बसूली  सेलों  को  नहीं  भेजी  जाती

 है  ज़िसके  कारण  करदाता  के  दावे  की  जांच  करने  में  कि  कर  का  भुगतान  कर  दिया  गया  मुश्किल

 होती  और  इसके  परिगामस्वरूप  करदाताओं  को  बहुत  असुविधा  होती  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  सरकार  दवारा  : २: है  कार्यवाही  करने  का  विचार

 है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  att

 इस  प्रकार  की  सूचियों  की  कोई  प्रति  संबंधित  आय-कर  मंडलों  को  नहीं  भेजी  जाती

 है  ।  सुचियों  में  दिखाई  गई  अदायणियों  को  आयुक्त  के  कार्यालय  के  सांख्यिकीय  अनुभाग  में  रख

 गय  में  दर्ज  किया  जाता  है  जहां  पर  कर  निर्धारिती  का  स्थायी  लेखा

 कर-निर्धारण  वर्ष  और  कर  को  अदा  की  गई  रकम  रखी  जाती  है  ।  sratafray  को  दर्ज  करने

 के  सुचियों  के  साथ  प्राप्त  चालानों  के  प्रतिपत्रकों  संबंधित  क्षेत्रों/मंडलों  को  भज  दिया  जाता  है

 क्षेत्रों
 के  वसुली  कक्षों  में  प्राप्त  हुए  चालानों  से  उन  shaw  वसुली  रजिस्टरों  और  मांगਂ  तथा  वसुलीਂ

 रजिस्टरों  में  प्रविस्टियों  की  जाती  है  जो  वसुली  कक्षों  में  रख  जाते  अदायगियों  की  वसुलीਂ  कक्ष

 में  रखे  गये  दे  निक  वसूली  रजिस्टर  मांग  और  वसुली  रजिस्टर  की  प्रविष्टियों  से  अथवा  आय-कर  आयुक्त

 के  कार्यालय  के  सांख्यिकीय  सेल  में  रखे  गये  क्षेत्र-वार  से  की  जाती  है  ।  वसूली

 कक्षों  कों  कर-दाता  के  दावे  की  जांच  के  मामले  में  सुचियों  के  अभाव  कोई  कठिनाई  नहीं  होती  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विदेशों  में  भारतीय  बेकों  का  कार्यकरण

 2657.  श्री  भगीरथ  भंवर  :  न्या  faa  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  में  कितने  तथा  कौन  कौन  से  भारतीय  बक  काम  कर  रहे  है  द

 वे  किन  किन  देशों  में  काम  कर  रहे  और

 (7)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  बैंकों  की  विकास  दर  क्या  रही  है  ?

 वित्त  मंत्री  :  और  (@)  31  1 झ  द  “?  974  को  16  विभिन्न

 देशों  में  भाग्तीय  वाणिज्यिक  बैंकों  की  61  शाखाएं  थीं  ।  इन  बेंकों  के  नाम  और  इन  देशों  के  ata’

 जहां  ये  शाखाएं  काम  कर  रही  अनुबन्ध  में  दिये  गए  हैं  ।

 fread  बैंक  आफ  इण्डिया ने  सुचित  किया हैं
 कि  1971  से  1973  तक

 की  अवधि  में

 भारतीय  वाणिज्यिक  बैकी  की  विदेशों  में  स्थित  शाखाओं  की  जमा  और  अग्रिमो  में  लगभग

 57  प्रतिशत  और  100  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।
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 ञ  1974  को  में  भारतीय  वाणिज्यिक  बंको  की  शाखाओं  का  दंशवार  वितरण  का

 ब्वौरा

 क्रम  बैक  की  नाम  देश का  शाखाभों

 की  संख्या
 संख्या

 1  2

 स्टेट
 बैंक  आफ  इंडिया  न्रिटन

 श्रीलंका

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  '

 fasny

 मालदीव  ‘ava  18

 2  बैक  आफ  aster  फिजी  द्वीपसमूह

 गायना

 के  निया

 मारिशस

 fata  e

 ६ बाई

 आबू  धाबी

 3  am  आफ  इंडिया  हांग  कांग

 जापान

 के  faar

 चक सिंगापुर

 ब्रिटन

 फ्रांस

 4  ब्रिटेन सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया

 श्रीलंका  नक 5.  इंडियन  बेक

 सिंगा पुर
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 दश  का  नाम क्रम  बक  को  नास  शाखाओं की

 सख्या  संध्या

 1  2

 6  इंडियन  ओवरसीज  बक  श्रीलंका

 हांगकांग

 सिंगापुर

 7  यनाइटेड  कमशियल  बेक  हागकाग

 सिंगापुर

 ब्रिटन

 ह  भारत  ओवरसीज  बंक  लि०  थाइल  0S  1

 ey

 जाड़  61

 1.  यूनाइटेड  कमर्शियल  इंडियन  बेक
 और  इंडियन  ओवरसीज  बैं

 बंक  अर्थात  तीन  भारतीय

 बैंकों  की  मलेशिया  में  पहले  की  शाख।ओं  को  यूनाइटेड  एशियन  बै  कवालालमपुर ने
 अपने

 अधिकार  मे ंले  लिया हूँ  उपयुक्त  तीन  भारतीय  बैकों  की  इस  बैंक  में  तिहाई  शेयर  पूंजी  है  ।

 2.  यूगांडा  और  नाइजीरिया में  बक  are  बड़ोदा  और  बक  आफ  इंडिया  कीਂ  सहायक  शाखाएं

 al

 3.  el  बैक  आफ  fraaitn  की  शेयर  पूंजी  में  यूनाइटेड  aufan  बैंक  at  20  प्रतिशत

 शेयर  पजी [्
 |

 बक  आफ  भूटान  की  शेयर  पूंजी
 .  में  स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया की  40  प्रतिशत

 पूंजी  है

 देश  से  faz sit शी  बेक

 2658.  श्री  भागोरथ  भंवर  ॥  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंग  fa 1

 देश में  कितने  तथा
 कौन  कौन

 से
 विदेशी  बंक  काम  कर  और

 गत  तोनਂ  वर्षों  के  दौरान  इम  विदेशी  बको  की  विकास  दर  क्या  रही  है  ?

 वित्त  मंत्री
 यशवंतराव  :  देश  में  इस  समय  11  बैंक  काम  कर  TH

 ्र  l  वे  ह
 ——

 (
 1  अमेरिकन  एक्सप्रेस  इण्टरनेशनल  बकिंग  कारपोरेशन  |

 एलगम्ने  बक  नोदरलण्ड  एन०  वा०  |

 (3)  बेक  आफ  अम
 रिका

 |

 (4)  बेक  आफ  टोकियो
 ।

 (5)  बके  नदानल  द  परस  |

 (6)  ब्रिटिश  बैंक  आफ  मिडल  ईस्ट  ।
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 oo

 (7)  चाटड  बंक  ।

 (8)  फस्ट  नशनल  सिटो  बैंक  ।

 (9)  मकन्टाइल  बेक  ।

 (10)  मितसुई  बेक  ।

 (11)  नशनल  एण्ड  free  TH  ।

 पिछले  तोन  वर्षों  में  भारत  में  काम  कर  रहे  fader  बेकों  को  जमा  और  अग्रिमों  को  प्रतिशत

 वृद्धि  इस  प्रकार  थी  :--

 गते  ag  को  गत  ay  की

 में तुलना  में  तुलना
 aq  अमा  में  अग्यिमों  में

 प्रतिशत  वद्धि  प्रतिदात  बद्धि

 1971  12.8

 1972  11.9  3.9

 1973  12  12.0

 पिछले  तोन  वर्षों  में  fazar)  बकों  के  कार्यालयों  को  संख्या  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 बंगला देस  को  रेल  क  माल  डिब्बों  का  निर्यात

 2659.  डा०  हरि  प्रसाद  sat  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  १

 a (#)
 क्या  बंगला  देश  को  रेल  के  माल  तथा  सवारों  feqat  के  निर्यात  के  बारे  हाल

 ही  में में  कोई  बातचीत  हुई  है  ;

 यदि  तो  बंगला  दया  को  निर्यात  किये  जाने  वाले  sreatfaa  माल  डिबूबों  तथा  सवारी

 डिबबों  की  संख्या  क्या
 और

 इसके  परिणामस्वरूप  यदि  कोई  समझोता  हुआ  है  तो  उसकी  मछ्य  बातें  कया  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  ए०  to  जाजें )  क

 तथा  (i)  बंगला
 देश

 रेलवे
 को

 लगभग
 3.

 3
 करोड़  रुपये

 के  Teas  500  ब्राउगेज
 त वाले  was  ब  गनों  को  सप्लाई  करने  हेतु  संविदां  पर  परियोजना  उपस्कर  fara

 27-7-1974  को  हेस्ताक्षर  किए थे  संविदा के  लागू  होने के  15  महोनों के  अन्दर  अन्दर

 शरू  होगा  तथा  इसके  पदचात  छः  महोनों  में  पूरो  हो  जाएंगो

 (ii)  बंगला  देश  रेलवे  को  50  ब्राडगेज  को  तुतोय  श्रेणो  को  कोचों  को  सप्लाई  के
 लिए  परियोजन

 तथा  उपस्कर  निगम  को  आफर  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  तथा  संविदा  पर  शीघ्र
 ही

 हराकर

 होने

 की  सभावना  है  ।  संविदा  के  लाग होने  के  4  महीनों  के  अन्दर  अन्दर  डिलीवरी  आरंभ हो  जाएगी  तथा

 उसके
 पश्चात

 3  महीनों  में  पुरो  हो  जाएगी  ।
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 भूकम्पों  क  झटकों  की  लिथिया  तथा  उनकी  प्रचण्डता

 2660.  भी  बी०  आर०  शकल  :  क्या  पयंटन  और  नागर  विमानन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि

 (a)  देश  के  विभिन्न  भागों  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्या हैं  जहां  गत  तोन  वर्षों  में  भकम्प  के  झटके

 लग  ;  और

 ये  झटके  किस  तिथि  को  लग  थे  और  प्रत्येक  को  प्रचण्डता  कितनों  थो  ?

 फ्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  से  राज्य  मंत्री  सरोजिनी  महिषी :  और
 अपेक्षित  देने  वाला  एक  fa  सभा-पटल  पर  रखा  [wearer  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 एल०  टी०  8211/74  ]

 भारतीय  fread  बंक  क  कनिष्ठ  अधिकारियों  को  निलम्बित  फिया  जाना

 2661.  At  बनसाली  बाब  क्या  वित्त  मंत्री  aa  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  v fraq  बेक  के  कुछ  कनिष्ट  अधिकारियों  को  faze  मुद्रा  के  घोटाले  से  सम्बन्धित

 होने  के  कारण  म आऔकत्तल  कर  दिया  गया  हैं

 [1 afe  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्यਂ  क्या

 वित्त  मंत्री  BC Cre car  :  यह  ठोक  है  कि  रिज  बेक  आफ  इंडिया  के  दो

 कनिष्ठ  अधिकारियों  जालों  परमिर्टों  से  विदेशी  मुद्रा  भेजने  के  मामले  से  उनका  संबंध  होने  के  ae
 में  निलम्बित  कर  दिया  गाया  है  ।

 (@)  जालसाजी  का  एक  एसा  मामला  नजर  में  आया  था  जिसमें  जाली  परमिटों  से  हांगकांग
 को  बड़ो  बड़ी  रकमें  भेजो  जा  रहो  थीं  ।  जांच  के  लिए  यह  मामला  प्रबतन  निदेशालय  को  सौंप

 दिया  गया  था  |

 इस  जांच  पड़ताल
 के  प्रत  भाग  में  उल्लिखित  दो

 निलम्बित
 कर  दिये  गये

 हूँ
 क्यौंकि  पहली  नजर  से  देखने  में

 वे
 इस  जालसाजो  से  सम्बन्धित

 मालूम  होते  हैं  |

 दिल्‍ली  garg  अड्ड  क  आस-पास  नीलंगाय  का  पाया  जाना

 26626  श्री  कुशोक  बाकला

 श्री  एम०  एम०  जोजफ

 क्या  फ्यंटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍लो  Cars  ASS  के  आस-पास  नील  गायों  के
 पाय

 जानें  और  भारतीय

 राष्ट्रोय  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  द्वारा  उन्हें  सुरक्षा
 निश्ति  करने

 के  उद्देश्य  से  मारे  जाने  के  इरादे

 के
 बारे  में  समाचारपत्रों  में  प्रक।शितਂ  समाचार  देखें  हूं  ;  और

 (q)  वन्य  पशुओं  को  इन  आतियों  को  उक्त  प्राधिकरण  द्वारा  न  मारे  जाने  के  लिए  तथा
 उन्हें

 जिन्दा

 पकड़  कर  उन्हें  वन्य  पशु  संरक्षण
 स्थल  में  रखने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने

 ate ?

 पयंदन  और  नागर र  विमानन  मंत्रो  (  att  th wut  |  ही
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 भारत  अन्तर्राष्ट्रोय  विमान  क्षेत्र  प्राधिकरण  का  कुछ  समय  qa  पालम  विमान

 क्षेत्र  के  आस-पास  देखो  को  मारने  का .  कोई  awed,  अपितु
 करण  मानव  जीवन  की  सूरक्षा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  समस्या  का  एक  मानवीय  हल

 a
 । ढंढने ध्

 '
 के  faa  अन्य

 विभिन्न
 प्राधिकरणों  स

 सम्पकं
 में  ह

 fara बंक  से  ऋण

 2663.  श्री  आर०  ष्क्०  सिन्हा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तोन  वर्षों  और  चाल  वर्ष  में  fara  ने  उत्तर  प्रदेश se  फंजाबाद  जिले

 q  उपयोग  के  लिये  feat  ऋण  दिया

 इस  में  से  कितनों  राशि  at  को  गई  और  यह  राशि  किन-किन

 पर  खच  को  गई  अथवा  भविष्य  में  को  जानो  और

 fare  ae  से
 प्राप्त  राशि  का  उचित  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  az

 कार  ने  कया T aqaeat ml g ? को  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  :  (%)  माननोय  सदस्य  उत्तर  प्रदेश

 कृषि  ऋण  परियोजना  का  उल्लेख  कर  रहे  है  fqn  लिए  अस्तर्राष्ट्रीय  विकासਂ  संघ  के  साथ

 8  1973  को  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे  ।  फंजा।ब।दਂ  सृहित  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  के

 14  जिलों  में  छोटो  सिचाई  मं  किसानों  द्रष्टा  पंजो ८  लगाये  आने  के  तन  वर्ष  वेः  एक  कार्यक्रम

 चलान  के  लिए  इस  समझौते  में  लगभग  28.5  करोड़  रुपये  (3.  का  ऋण  faq

 जाने जानें  को  व्यवस्था  fast  प्क  THs  ने  केवल  फंजाबाद  जिले  में  हो  प्रयोग  में  लाये

 क  लिए  कोई  अलग  से
 कज

 देना  स्वोकार  नहीं  किया है  ।

 (@)  परियोजना  के  अन्तगंत  जो  न पजा  लगाई  जायगो ,  वह  पर्सियन  न् न्ह्त्ल  लगे  10,000

 fad  कुओं  या  faze)  खोद  कर  बनाये  गये  20,000  उथले  कुओं  और  at

 डोजल  क  पंपों  से  चलने  वाले  तथा  दर्मियानी  गहराई  वाले  20,000  कुओं  के  सिर्माण  पर

 aq  को  arm  |  30
 1974

 तक  इस  ऋण  में  से  3.3  करोड़  रुपये  (44  लाख

 aa  किये  जा  चक  थ  ।

 ऋण  से  मिलने  वालो  रकम  भारत  सरकार  द्वारा  कृषि  पूर्नावत्त  निगम  की  fat

 से  उधार  दे  दी  जाती  है  ।  कृषि  पूर्नावित्त  निगम  चूने  हुए  वाणिज्यिक  बैकों  और  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  सहकारी  भूमि  विकास  बैक  ढारा  दिये  गये  ऋणों  की  देख  रेख  करता  हैं  और  उनके

 द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋणों  का  को  चुकाने  के  लिए  भी  धन  देता  ऋण  का  उचित  ढंग  से  प्रयोग

 feat  जाय  इसके  लिए  ये  संस्थाएं  बैकिंग  की  सामान्य  प्रथाओं  का  पालन  करती  है  ।

 Increase  in  Amount  for  Pensions

 2664.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :
 Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  proposal  to  increase  the  zmount

 being  paid  to  pensioners,  scholarship  holders  and  to  those  getting  financial  assistance  all

 over  the  country  in  view  of  the  present
 price-rise

 and  continuous
 fall

 in  the  value  of  rupee;

 and

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof  and  the  time  by  which  it  will  be  implemented  ?

 s धड The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh)  (8)
 and  (b)  In  order  to  compensate  the  Central  Government  Pensicners  for  the  price-rise
 orders  have  already  been  issued  regarding  the  grant  ofreliefat  the  rate  of  5%  of  their  pension
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 subject  toa  minimum  of  Rs.  5  per  month  and  a  maximum  of  Rs.  25  per  month  forevery  16
 point  rise  in  the  12  monthly  average  of  the  All  India  Working  Class  Consumer  Price  Index
 (1960=  100)  in  the  case  of  those  who  retired  from  service  prior  to  1-1-73  as  also  those  who
 retired  on  or  after  1-1-75.  Separately  orders  regarding  the  grant  of  ad  hoc  relief  to  the  Central
 Government  employees  who  retired  from  service  prior  to  1-1-73  have  also  been  issued.

 The  information  regarding  Scholarship  holders  and  those  getting  financial  assistance
 under  Central  Government  schemes  all  over  the  country  is  being  collected  and  wil!  be
 laid  on  the  Table  of  the  House  as  early  as  possible.

 पशु  चारे  क  निर्यात  पर  प्रतिबंध

 2665.  श्री  एस०  एन०  fag  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पद्ु  चारे  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;
 और

 गत  तीन  वर्षों  वब  कितना  पशु  चारा  निर्यात  किया  गया  और  इससे  कितनी  राशि  की

 विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?

 न
 वाणिज्य  मंत्रालय  म

 उप
 मंत्री  ए०  सी

 ०  )  )  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  |

 गत  तीन  वर्षों  में  पशुओं  के  चारे  के  निर्यातों  को  मात्रा  व  मूल्य  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :

 ag  मात्रा  हजार  मूल्य  लाख

 म७५
 टन  में  रु०  में

 929  4397 1971-72

 1972-73  1147  7907

 1973-74  1047  13781.0
 eal

 1974)
 er

 कतिपय  कम्पनियों  वारा  कम  राशि  के  बीजक  बनाकर  जापान  को
 झौंगों

 का  निर्यात

 2666.  थी  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  fra  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कतिपय  कम्पनियों  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  मूह्यों  से
 कम  लगभग  दो  डालर  प्रति  किलो  से  कम

 राशि  के  बीजक  बनाकर  जापान  को  का  निर्यात  किया  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  उसका  क्या  है  तंथा  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  क०  आर०  तथा  (@)  पिछले  दो  वर्षो  में  att

 ह  जापान  को  झींगा  मछली  के  निर्यात  से  संबंधित
 न्यूनबी  जकांकन

 के  4  मामलों  का  पता सीमा  शुल्क  गु

 चला  i  इन  समी  aract  में  उक्त  अवधि  के  दौरान  उ.ब  अन्य  faaiarafat  के  मुल्यों  की  तुलना  की  गयी

 तो  मूल्यों का
 अन्यर  लगभग  2  रूपये  प्रति  किलोग्राम  अथवा  उससे  अधिक  घटता  बढ़ता  रहा  |  इनमें  से  किसी
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 भी  माभले  में  निर्यात  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  और  पार्टियों  पर  दंड  नहीं  लगायेगये  ।  सम्बद्ध  फर्मों  के  नाम

 न्यूनबीजकाकन  की  रकम  तथा
 ह

 गये  दंड  की  रकमें  नीचे  दिये  अनुसार  है  :

 $$ थ  आआ

 लगा  ये  गये न्यून
 ध् फम  का  नाम  बीजकाकन  दंड  की

 की  रकम  रकम

 रु०  रु०

 1  म्प्ससं  शाह  फ्रोजन  फूड्स  कोचीन  ची  ह  15,000  2,000

 2.  Rad  ओदन  फ्लैग  कोचीन  e  क  3,325  1,000

 3  ७५ ध् मसस  इण्डिया  टूबको  बम्बई  e  11,630  2,000

 13,458  2,000 4.
 मेससं  केरल

 फूड  प  ,

 आयकर  की  बकाया  रादि  पर  जुर्माना  तथा  ब्याज

 od
 hd  OE  he
 गे

 कि 2667.  श्री  पी०  गंगा  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यट  dara  की  कृपा  कर

 1971-72,  1972-73 और  1973-74 के  वर्षों  में  आयकर  बकाया  राशियों  पर

 कितना  जुर्माना  लगाया  और

 (@)  इन  बकाया  राशियों  Fans  को  कितनी  रादिਂ  शामिल  है  ?

 faa  मंत्रालय में  ea  मंत्री
 Fo  ato  गण  a)  वित्तीय  at  1971-72 और  1972-73

 के  अन्त  में  निगम  कर  को  दामिल  करके  आयकर  को  सकल  बकाया  में  सम्मिलित  aust  और  ब्याज  को  रकमें

 थों  :--

 fama  aq  दण्ड  ब्याजे

 रु०  मे ं)

 1971-72  7.2:  83.10

 1972-73  74.48  98.03

 इस  GrarT ae
 =a  में  वित्तीय  वेष  1973-74  के  अन्त  में  जो  स्थिति  थो  उसके  बारे  में  तत्काल

 उपलब्ध  नहीं  है  बह  इकट्‌ठो  को  जा  रहो  है  ओर  यथा  सम्भव  शोघ  हो  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगों  |

 Proposed  Cut  in  Amount  Sanctioned  for  Emergency  Relief  work  in  the

 Country

 2668.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  any  cutis  proposed  in  the  amount  sanctioned  for  emergency  relief  wor*

 jp  the  country  ;

 (b)  if  so,  the  extent  of  cut  and  the  amount  to  be  saved  by  Government  thereby  ;
 an
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 impl
 (c)  whether  State  Governments  have  been  instructed  to  raise  funds  to  continue  and
 ement  effectively  the  relief  works  undertaken  by  them  indicating  the  sources  from  which

 Such  funds  are  to  be  raised  ?

 The  Minister  of  State  in
 and  (b)

 the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.  R.  Ganesh)  :  (a)
 In  the  light  of  the  recommendations  of  the  Sixth  Finance  Commission,  the

 Previous  scheme  of  Gentral  assistance  to  States  for  natural  calamities  relief  expenditure
 has  been  rescinded  with  effect  from  1st  April,  1974.  Accordingly,  a  sum  of  Rs.  10  crores
 only  has  been  provided  in  the  Central  Budget  this  year  in  order  to  meet  the  arrear  claims
 of  the  State  Governments  for  expenditure  incurred  upto  1973-74.

 (c)  Itis  for  the  State  Governments  to  take  steps  1९७11  the  completion  of  the  continuing
 works  by  suitable  adjustments  of  their  resources  and  expenditures.

 Contribution  Made  for  Agricultural  Programmes  in  Madhya  Pradesh

 2669.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan  ;  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 State

 (a)  what  percentage  of  advances  made  by  the  nationalised  banks  has  gone  to  the  agri-
 cultural  sector  in  Madhya  Pradesh  ;

 (b)  what  percentage  of  advances  has  been  made  to  Adivasis  ;  and

 (c)  Government’s  proposals  as  also  the  steps  to  be  taken  to  ensure  maximum  help  to

 agriculturists  and  adivasis  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatgi)  :

 (a)  The  figures  of  advances  by  the  public  sector  banks  to  agriculture  in  Madhya  Pradesh

 and  their  percentage  to  total  advances  in  that  State  as  at  the  end  of  June,  1973,  were  as

 follows  :

 (Rs.  in  lakhs)
 Amount

 out-
 standing

 (i)  Agriculture.  1,641

 (ii)  Total  advances  11,180

 e  e  e  .  .  14°7% (iii)  Percentage  of  (i)  to  (ii)

 (0)  Separate  data  0  aa द
 dvances  to  Adivasis  are  not  maintained  by  the  banks.

 mers,  including (c)  Steps  that  are  being  taken  to  remove  the  difficulties  faced  by  small  far
 RIAL e  rated  in  the  enclosed Adivasis,  in  obtaining  credit  from  the  public  sector  banks,  are  enum

 statement.

 STATEMENT

 The  following  steps  are  being  taken  in  order  to  remove  the  difficulties  faced  by  small

 farmers  in  obtaining  credit  from  the  public  sector  banks  :

 (i)  Public  sector  banks  are  actively  associated  with  SFDA/MFAL  agencies  in  diffe-

 rent  parts  of  the  country.

 (ii)  Public  sector  banks  are  financing  small,  marginal  farmers  and  agricultural  la-

 bourers  upto  specified  amount  under  various  schemes  without  insisting  upon

 mortgage  ofland.  In  fact,  emphasis  has  been  laid  on  the  banks  moving  away
 from  security-oriented  lending  to  productive  and  incremental  income-oriented

 lending.
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 (iii)  The  State  Bank  of  India  Group  propose  to  open  special  agricultural  development
 branches at  158  selected  intensive  centres  preferably  in  areas  of  special  schemes
 such  as  SFDA/MFAL.

 (iv)  The  provisions  of  Gredit  Guarantee  Scheme  have  been  liberalised  to  cover  short
 term  credit  from  Rs.  1000  to  Rs.  2500  and  term  credit  from  Rs.  5000  toRs.  10,000.

 converted  into  medium  term  credit  on  account  of  flood,  drought
 etc.  iscovered  upto  Rs.  5000.  These  provisions  cover  all  loans  in  the  field  of  agri-
 culture  upto  the  specified  ceilings.

 (v)  The  banks  have  started  taking  group  guarantees  in  case  of  loan  granted  to  very
 small  farmers/share  croppers  and  no  other  security  is  asked  for  in

 (vi)  Differential  interest  inter  alia  coversvery  small  farmers.  In  addition
 some  of  the  public  sector  banks  have  introduced  scheme  of  varying  rate  of  in-
 terest  according  to  the  size  of  their  holding.  These  schemes  would  also  benefit
 small  farmers.

 (vii)  Gertain  guidelines  have  also  been  issued  by  the  Reserve  Bank  of  India  for  financing
 sma  and  potentially  viable  farmers.

 (viii)  Legal  charges  in  regard  to  loan  proposals  from  small  and  marginal  farmers  are  met

 by  the  commercial  banks  themselves.

 feqieme2  आफ  बैकिंग  आपरेशन  एंड  डवलपमेंट  में  as  11  क  स्टाफ  आफिसरों  की  वरीयता

 सूची

 2670.  श्री  एस०  एम०  बनों  :  वित्त  मंत्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  fead  बैंक  आफ  इण्डिया  के  बैकिंग  आपरेशन  एवं  डेवलपमेंट  में  ग्रेड  11  के

 स्टाफ  आफिसरों  को  वरीयता  सुची  पूथक ह्  थो  ;

 क्या  हाल  हो  में  पिछलो  तिथि  से  वरोयता  सूचियों  कों
 संय  क्त  कर  दिया  गया  है  ;

 (7)  क्या  वरोयता  को  संयुक्त  सूचियों  संबंधी  के  विरुद्ध  कोई  अभ्यावेदन  भेजा  गया  है  और

 यदि  तो  बैंक  ने  इस  पर  क्या  का्यवाहो  को  है  ;

 क्या बैक  ने  डिपार्टमेंट  आक  बैकिंग  aratara  एण्ड  डेवलपमेंट में  ग्रेड  11  के  स्टाफ  आफिसरों

 को  ataal  संबंधी  दावों  जो  वरोयता  सूची  जारो  करने  से  पुर्व  उच्च  अहंता ओं  के  आघ।र  पर  बना

 ध्यान  में  रखा है  ;  और

 यदि  तो  क्या  बैंक  का  डिपार्टमेंट  आक
 बेकिंग

 आपरेशन  एण्ड  डेवलपमेंट  के  ge  11

 के  उन  स्टाक  आफिसरों  की  वरोयता  को  संरक्षण  केने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिन्हों  इस  आदेश  को  जर  कर  ने

 को  तिथि  से  ga  TATA}  रुप  से  पदोन्नति दो
 गई  थो  ?

 faa  मंत्री  यशवन्तराव  aegrt)
 :  से  arena  रिजव  बेक  ने  सूचित  किया हैं  कि

 वरिष्ठता  आदि  के  प्रयोजन  के  लिए  बैक  के  विभिन्न  विभागों  के  अफसरों  के  दूसरे  ग्रेड

 पाने  को  5  वर्गों  में  बांटा  गया  है  जिनमें  से  एक  वर्ग  के  अन्तगंत  बेकिंग  कार्य  और  विकास

 औद्योगिक  वित्त  गे  र-बेकिंग  कम्पनी  जमा  निगम  और  WAHT  ऋण  निगम

 आते  हैं  ।  चूंकि  बरावर  यह  शिकायत  मिलतो  रतो  थी  कि  विभिन्न  वर्गों  के  दूसरे  ग्रेड  के  अफसरों  की

 नति  के  अवसर  के  बारे  में  भारी  असमानताएं  है  इसलिये  बंक  ने  अफसर  gsr  जांच  समिति  से  अनुरोध  किया

 था  कि  कह  विभिन्न  वर्गों  के
 अफसरों  को  पदोन्नति  के  लिए  समान  अवसर  प्रदान  करने  को  एक  युक्तियुक्त

 योजना  तैयार  करने  के प्रध्नਂ  पर  विचार  करे  ।  क  डर  जांच  समिति  ने  1972  में  जो  अपनो  रिपोट  पैदा  को

 थो  उसमें  उसने  यह  सिफारिश  को  कि  सभी  वर्गों  के  प्रत्य क  ग्रेड  के  अफसरों  की  वरिष्ठता  की  एक  सुचो  बनायी

 जाय  ताकि  विभिन्न  वर्गों  के अफसरों  का  एक  at  से  gat  वर्ग  में  तबादला  किया  जा  सके  और  उन्हें  पदो  न्नतिਂ
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 का  समान  अवसर  प्रदान  किया  जा  समिति  ने  यह  सिफारिश  भी  की  थी  कि  दूसरे
 ग्रेड  के  स्टाक  अफसरों  को  पहलों  जनवरी  1970  से  अनन्तिम  रूप  से  जो  नियुक्तियां  की  गयो

 है
 उनको

 ष्ठता  को  सामान्य  सूची  के  आधार  पर  नियमित  कर  दिया  जाय  ।  तदनुसार  fra  अनन्तिम  रुप  से

 को  सभो  नियुक्तियों  को  नियमित  करने  के  उद्देश्य  से  पहलों  जनवरी  1970  से  सभो  ग्रुपों  के  दूसरे  ग्रेड

 के  स्टाफ  watt  पाने  वाले  )  को  एक  सामान्य  सूचो  तैयार कर  रहा  बैंक  कंडर  जाच  समिति

 को  उक्त  सिफारिश  को  रूप  देते  समय  उन  सभी  अभम्यविइनों  पर  विचार  fear  है  जो  संयुक्त  वरिष्ठता

 को  योजना  के  पक्ष  car  विपक्ष  में  अलग  अलग  व्यक्तियों  से  तथा  सामहिक  से  प्राप्त  हुए  थे  ।  बेक  ने  सुचित

 किया
 है

 कि  पटलों  stat  1970  से  दुसरों  ग्रेड  के  स्टाफ  अफसरों  को  जो  पहले  प्रेड  में  पदोन्नति  को  गयो

 थो  वह  विशुद्ध  रूप  से  RATA}  तौर  पर  को  गयी  थी  और  इन  पदोन्नतियों की  केडर  जांच  समिति की
 सिफारिश

 के  संदर्भ  में  फिर  से  जांच  को  जायेगो  और  इसके  साथ-साथ  इस  बैक  ने  इस  बात  का  भो  ध्यान  रखा  है  कि

 अनन्तिम  रुप  से  को  गयो  निपुक्तियों  को  विभिन्न  दौरों  में  नियमित  किया  aq  ताकि  कम  से  कम  जूनियर
 कमंचारियों  की  पदावनति  हो

 सरकारी  TaATAea  को  कम्पनियों  में  aye

 2671.  श्री  सी०  एस०  मोहम्मद  कोया  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  सरकारी

 स्वामित्व  को  कम्पनियों  में  घाट  को  समाप्त  करने  के  लिये  उन्होंने  क्या  उपाय  किये  हँ  !

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृ०  आर०  गण
 :

 केन्द्रीय  सरकारों  उद्योमों  के  कार्य  संचालन
 में  युघार  लाने  के  लिए  सुघारात्मक  कारवाई  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार  उनके  ् कय  का  निरन्तर  मूल्यांकन

 करती  इस  सम्बन्ध  में  उठाये  गये  कूछ  महत्वपूर्ण  कदम  इस  प्रकार  हैं  —

 (i)  उत्पपदन  यो  जना  एवं  नियंत्रण  कमचारी  सामग्री  औद्योगिक  इंजोनियरों  में  gal

 (ii)  अनुरक्षण  हेतु  उपस्कर  को  बन्द  रखने  का  समय  कम  करने  के  उद्देश्य  से  अनुरक्षण  संगठन  तथा

 काय -प्रणालो  को  FEAT  बनाना  ;

 (11)  कार्य  प्रेरणा  जागुत  करने  के  लिए  WaT  योजनाएं  शुरू  करना  ;.

 (iv)  अच्छे  काय  और  अधिक  उत्पादकता  के  लिए  सभो  स्तरों  पर  प्रशिक्षण  को  sTACyy >

 (v)  at  कहीं  मांग  कम  वहां  उत्पादन  का  विविधोक्रण  तया  अधिक  निर्यात  के  लिये  प्रयास

 और

 (vi)  Ket  कहीं  आवश्यक  वहां  कच्चे  माल  और  कल-पुर्जों  का  आयात  ;

 इन  उपायों  का  प्रभाव  1972-73  के  काय॑  परिणामों  के  द्वारा  पहले  हो  प्रकट  हो  गया  है  जिनसे  यहे

 पता  चलता  है  कि  कई  वर्षों  के  बाद  सरकारी  उद्यमों  ने  सामूहिक  रूप  में  लाभ  अजित  किया  है  ।  आशा है
 1973-74  के  रयि-परिणाम  ,  जिनको  लेखा-परोक्षा  अभी  पूरी  नहीं  हुई  और  भो  अच्छे  रहेंगे  |

 Development  of  Tourist  Spots  in  U.  P.  during  Fifth  Plan

 2572.  Shri  Mahadeepak  Singh  Shakya  :  Will  the  Minister of  Tourism
 and  Civil

 Aviation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  any  scheme  for  the  de
 velopment

 of  tourist  spots  in
 Uttar  Pradesh

 in  the  Fifth  Five  Year
 Plan

 and

 (b)  if  so,  the  names  of  the  i
 to.  be  spent  on  each  scheme  ?

 mportant  tourist  spots  to  be  developed  and  the

 The  Minister  of  State  in  the.  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Dr.

 Sarojini  Mahishi)  :  (a)  and  (b)  In  thé  Fifth  Plan,  the  Department  of
 Tourism
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 Vela त  Sre  vestifcr  attract- to  develop  facilities  at.selected  Buddhist  Centres  such  Kushinz  gar  en
 ing  Buddhist  pilgrim  traffic,  as  alsoin  the  Corbett  Nationa!  Park.  In  additicn,  the  India

 the  accommodation  in  its  hotel  at  Varanasi.
 tourism  Development  Corporation  has  plans  to  construct  a  hote!  at  Agra  and  enlarge

 The  detailed  estimated  cost  on  each  of  the  above  schemes  is  yet  to  be  determined.

 A  youth  hotel  under  construction  at  an  estimated  cost  of  Rs.  2-72  lakhs  at  Nainital
 will  be  completed  during  the  current  financial  year.

 कृषि  afafaal  कां  fra  पोषण  करने  क  बार  म  चाशणिस्यिक  हारा

 प्रारम्भ  को  गई  योजना

 2673.  श्री  रघुवन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  प्राथमिक  कृषि  समितियों  का  वित्त  पोषण  करने  की  कोई  योजना  वाशिज्यिक  बैंकों  द्वारा

 प्रारम्भ  को  गई

 यदि  तो  पंजाब  को  ऋण  समिति  को  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  को  गई  है  ;

 क्या  पंजाब  के  ग्रामोण  क्षेत्र  में  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  कोई  शाखा  खोली  गयी  है  ;  और

 यदि  तो  किन  स्थानों  पर  area  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  a  उप  मंत्री  (stadt  सुशीला
 :

 हां  उत्तर
 STTT आन्ध्र  पश्चिम  म  1  ७  ष्ट्र  और  बिहार  राज्यों

 में  यह  योजना शुरू  की  गई  है  ;

 अभी  तक  यह  योजना  पंजाब  में  शुरू  नहीं  को  गयो  |  राज्य  सरकार  ने  इस  योजना  में  अधिक

 रूचि  नहीं  दिखाई  है  ।

 सुंचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  समा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 ara  शल्क  अधिकारियों  द्वारा  गूलग  ATTA’  नामक  eat  पुस्तक  का
 रोका  जाना

 2674.  श्री  पी०  गंगादेव

 aft  श्रीकिदान  मोदी  :

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  sa  करेंगे  कि  :

 क्या  सोमा-शुल्क  अधिकारियों  ने  अलेग्जेंडर  सोलझे  निसीन  द्वारा  लिखित  ‘Tar

 नामक  पुस्तक  को  rae a  लिंया  हं  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  att  So  आरं०  :  तंथा  सरकार  की  दिनांक

 9-3-60  की  अधिसूचना  स०  शुल्क  के  अधीन  यदि  कोई  ऐसा  सच  पुस्तक

 अथवा  अन्य  कागजात  भारत  में  आयात  किय  जाते  जिनमें ए  से  संकेत  अथवा  स्पष्ट  चित्रण  जो

 विदेशों  से  भारत  के  मंत्रिप्ण  संबंधों  को  क्षति  पहुंचाते हू  अथवा  जिनसे  क्षति  पहुंचाये  जाने  की  संभावना

 तो  भारत  मैं  उनका  प्रव शा  वजित  हैं  ।  जांचे-पड़ताल  पूरी  हीने  के  a1  पुस्तकों  को  छोड़  दिया  गया  ।
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 भारत  से  मिर्षात  बढ़ाया  जाना

 2675.  श्री  पी०  गंगादेव  :

 जरी  भीफिदान  मोदी  :

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  का
 नियति  बढ़ाने  में क़छ च्  बाधाएं  है  ;

 क्या  इन  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  का  कोई  कार्य  वाह  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धो  मुख्य  बातें  क्या  हूँ  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप  मंत्री  (sit  ए०  सी०  :  से  arena  निर्यातों  को  जिन
 बाघाओं  का  सामना  करना  पड़ता  उनमें  इनका  उल्लेख  किंया  जा  संकती  अपर्याप्त  उत्पादन
 कच्चे  माल

 को  परिवहन  तथों
 नौवहन  संदिलिंष्टों  से  मुद्रा  का

 घरेलू  मांग  में  वृद्धि  तथा  मुद्रास्फोति  का  दबाव  |

 इन  बाघाओं  पर  काव  पाने  के  25a  से  निर्यात  संभाव्यता  वाले  क्षेत्र  तथा  वस्तुएं  अभिशात

 उत्पादन  आधार  विद्वेष  रूप  से  faata  अभिमूख  एंककीं  के  उत्पादन  आधार  को  सुदृढ़  अन्तर्राष्ट्रोय
 कोमतों  पर  आयातित  तथा  casa)  दोनों  प्रकार  के  कच्छे  मालों  की  सप्लाई  को  व्यवस्था  आयात

 लाइसेंस  जारो  करने  तथा  नकद  प्रतिपूरक  सहायता  प्रदान  करने  के  संबंध  में  वर्तमान  व्यवस्थाओं  का

 करण  नौवहन  कठिनाइयों  को  हल  करने  के  लिए  मुख्य  भारतीय  पत्तनों  पर  क्षेत्रीय  परिषदें  स्थापित

 करने  तथा  fade  मुद्रा  के  उतार-चढ़ावों  की  कठिनाइयों  पर  काबू  पाने  के  लिए  franz  बंक  आफ  इंडिया

 के  परामशशं  से  एक  यो  जना  शूरू  करने  के  लिए  नीतियां  तथा  काय  क्रम  क्रियान्वित  किए  जा  रहे  हैं

 fauta-strata  बेक  की  स्थापना

 2676.  थो  पी०  गंगादेव  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  निर्यात-आयात  बैंक  की  स्थापना  के  बारे  में  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो

 गया है  ;

 (@)  यदि  तो  उसको  मुख्य  बातें  क्या  हूं  ;  और

 ures  कर  feat
 _

 यदि  नहीं  ,  तो  इसमें  विलम्ब  के  कया  कारण
 हूँ  तथा  यह  प्रतिवेदन  कब  तक  A  sd

 जयगा

 वित्त  मंत्री  यशवन्तराव  :
 से

 सरकार  समिति  की  fens  की  प्रतीक्षा  कर

 रहो  आशा  है  समिति  अपनो  रिपोट  1974  के  अन्तगंत  तक  पेश  कर  देगी  |

 Complaints  received  against  Regional  Offices  of  L.  I.  C.  at  Indore  and  Gwalior

 2677.  Dr.  Laximinarain  Pandeya  :  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to
 state

 (a)  whethtr  Government  have  received  complaints  against  the  regional  offices  of  Life
 Insurance  Corporation  at  Indore  and  Gwalior  ;

 (b)  if  so,  the  mature  thereof  ;  and

 vhe  steps  taketi  by  Government  in  this  regatd  ?
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 rr  न

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatagi):
 (a)  Some  complaints,  including  one  from  the  Hon’ble  Member  himself,  were  received
 regarding  the  working  of  local  offices  of  L.  I.  C.  at  Indore  and  Gwalior.

 (b)  Complaints  include  allegations  of  misappropriation  misuse  ण  telephone  facilicies
 and  procedural  irregularities.

 (c)  These  are  being  investigated  by  Life  Insurance  Corporation.

 Return  on  Capital  Invested  by
 Foreign

 Companies  in  India

 2678.  Shri  G.  P.  Yadav  ;

 Shri  Madhavrao  Scindia  :
 Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state  $

 (a)  whether  the  profit  on  the  American  capital  invested  in  India,  which  was  14-2
 TQ%2 per  cent  during  1971  went  upto  15-8  per  cent  during  1972  >

 (b)  whether  this  rate  of  profit  being  earned  from  these  investments  is  among  the
 highest  in  the  World

 क (c)  the  action  being  taken  by  Government  in  this  regard  >

 (d)  whether  the  rate  of  profit  on  capital  investments  of  some  oth  er  countries  in  India
 has  also  increased  ;  and

 (e)  if  so,  the  extent  by  which  profits  have  increased  on  capital  investment  in  each

 country  र

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Yeshwantrao  Chavan)  (a)  to  (c)  The

 figures  of  the  profit  of  U.  5.  direct  investment  in  India,  referred  to  by  the  Hon’ble  Members
 relate  to  the  manufacturing  industry  only,  as  mentioned  in  the  Survey  of  Current  business

 September  1973,  published  by  the  U.  S.  Department  of  Commerce.  According  to  the

 same  study,  the  overall  profitability  of  U.  5.  direct  investments  in  India  has  shown  a  decline

 from  E2  per  cent  to  11-9  per  cent  during  the  same  period.

 In  the  following  countries,  the  rates  of  profits  earned  by  U.  S.  invescments  abroad

 on  ma-ufacturing  industries  are  amongst  the  highest  in  the  world  :

 a  _  re

 Profitability  of  U.S.

 investments  abroad
 Name  of  the  country

 ee ee

 1972 1971

 Panama  30.0  -6%  265%

 16-8%  19°6% West  Germany  द

 Japan  20°1%  19°1%

 Sweden  कके  चि  e  च  e  9-9%  16-1%

 of  Branches  of  Foreign  Companies &  (e)  According  to  R.  8.  I.’s  study  on
 blished  in  its  Bulletin  in  October,  1973,

 and  Foreign  Controlled  Rupee  pu
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 aan

 the  profitability  ratio  in  respect  of  investments  by  the  following  countries  in  Foreign  Co-

 Rupee  Companies  in  India  have  shown  an  increase

 Gross  profit  as  per-

 centage  of  total

 capital  employed

 1969-70  10970.0 717.0

 West  Germany  116%  13°5%

 U.K  12°3%  136%

 Other  countries  (excluding  U.S.A.  and  Switzerland)  14°5%  15°2%

 औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  द्वारा  बोनस  की  अदायगी  पर  रोक  लगाना

 2679.  श्री  के  ०  लकप्पा  :  क्या  fea  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  सब  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  द्वारा  बोनस  की  अदायगी  पर  रोक  लगाने  के  बारे  में

 विचार  कर  रहो  है  ;  और

 (q)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हू  ?

 वित्त  मंत्री  QuaraACTs  चन्हाण )  नही ं।

 सभी  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  द्वारा  बोनस  की  अदायगी  पर  रोक  लगाने  से  श्रमिकों के  ब ड वर्गों

 की  आमदानी  में  कमी  हो  सकतो  है  ।  लेकिन
 मुद्रास्फीति

 रोकने  के  उपाय  के  रूप  में  अतिरिक्त  काना

 1974  से  अतिरिक्त  वेतन  ate  अतिरिक्त  महंगाई  भक्त  के  कारण  बढ़ने

 वालों  खच  शक्ति  को  अस्थायों  अवधि  के  इस  आमदानी  को  भविष्य  में
 इस्तेमाल

 में  लाये  जाने  के  काम

 में  बाघा  डाले  रोका  जा  इस  अध्यादेश  के  प्रयोजन  के  लिए  अतिरिक्त  वे  तन  में  अतिरिक्त  बोनस

 भो  दामिल  है  ।

 अपरिष्कृत  पटसन  को  उत्पादन  लागत  के  बारे  मं  सर्वेक्षण

 2680.  श्री  बसु
 :  क्या  घाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि

 यदि  सरकार  ने  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  पूर्वी  क्षत्र  में  पटसन  उत्पादकों  को  लाभ  प्रद  मूल्य  देन

 सुनिश्चित  करने हू  तु  कोई  कार्य वाहो  को  है  ,  तो  व  कया  है  ;

 अब  तक  इस  प्रकार  को  कायंवा हो  के  क्या  परिणाम  निकले  है

 इस  सम्बन्ध  में  भारतोय  पट्सन  निगम  की  क्या  भूमिका  है  ;

 क्या  एक  मन  अपरिष्कृत  प८सन  को  उत्पादन  लागत  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;
 a

 यदि  at  तो  उसके  क्या  निष्कष  निकले  हे
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  सो ०  से  कच्चे  पटसन  को  कोमतें  मूल
 रूप  में  मांग  व  पूर्ति  को  बाजार  शक्तियों  द्वारा  निर्वारित  है

 ।  तथापि ,  उपजकर्ता  को  न्यूनतम  लाभप्रद

 मूल्य  को  प्राप्ति  सुनिश्चित  करने  के  सरकार  मूल्य  आयोग  को  सिफारिशों  के  आधार  पर  प्रति
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 a  व

 वर्ष  कानूनी  आघार  पर
 i

 नतम  समर्थन  कोमत  निर्धारित  weal  है  ।  यह  आयोग  अपनी  सिफारिशों  aa
 करने  से  पुव  सभी  संगत  बातों  पर  विचार  करता  है  |  कच्चे  को  न्यू  नतम  समर्थ  न  की  मतों  में  उत्तरोत्तर

 वृद्धि  हुई  है  जो  आसाम  area  केलिए  1971-72 में  113.  ह  प्रति  क्विन्टल से  बढ़  कर  1972-73
 में  115

 रु०  और  1973-74 में  125  रु०  प्रति  क्विटल हो  गई  हैं  ।  1974-75 के  लिए  कीमत  देहाती

 बाजार  के  Tag.  में  और  बढ़ाकर  125  रु०  कर  दो  गई  है  ।  1971  में  स्थापित  भारतोय  पटसन  निगम  के

 मल  adel  में
 से एक  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  कच्चे  पटसन  को  कोमते  कानूनी  न्यूनतम  कोमत  से

 नीचे  नर्गिरें,कोमंत  समय  न  काय  वाहो  करना  भारतीय  फ्ट्सन  निगम  के  खरीद  कार्यों  के  परिणा  म-स्वरूप
 कच्चे  पटसन  को  कोमंतें  कुछ  दूरस्थ  एं काको  स्थानों  को  छोड़कर  संभी  स्थानों  पर  कानूनों  त्यूनतम
 कोमषतों  से  ऊपर  रहीं  है  इसके  एक  कोमत  freq wey]  उपाय  के  रूप  में  सरकार  ने

 भण्डार  के  सूजन  के  लिए  सहमति  व्यक्त  को  है  और  पटसन  मिलों  को  विनिर्दिष्ट  मात्राओं  के  अनुसार  कच्चा

 पटसन  खरोदने  के  निदेश  जारी  कर  दिय  हं  भारतीय  पटसन  निगम  पूति  और  मांग  में  सन्तुलन  बनाएँ  रखने

 में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करेगा  ताकि  बाजार  कीमत  न  गिरे  |

 से  (3)  प्रमुख  फंसलों  कौ  कास्त  लागत  के  WeAAATA  एक  व्यापक  स्कीम  के  भाग  के  रूप म
 1973-74  में  Isat,  हार  और  पदिच्म  बंगाल  में  पटसन  की  उत्पादन  लागत  का  एक  सर्वेक्षण

 दारू  किया  गया  और  एकत्रित  क्षेत्र  आंकड़  कृषि  मंत्रालय  के  समीक्षाघोन  ह  ।

 मितव्ययिता  अभियान  के  परिणामस्वरूप  घन  को  बचत

 2681.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ¢  में  कटौती  करने  के  सरकार  के  अभियान  के  परिणामस्वरूप  1971-72  से  1973-74

 तक  को  अवधि  में  प्रति  at  कितनों  राशि  की  बचत  की  गई  ;

 (@)  विभागवार  उन  मदों  को  सुँचो  क्या  है  जिने  पर  ad  में  कटौतो  को  गई  और  प्रत्येक  मामले  में

 कितनी  कटौतो  को  गई  ;

 वर्ष  1974-75  के  लिये  नियत  बजट-राशि  में  से  faurTate  कितनों  राशि  बचाने  की  योजना

 ?

 पुलिस  पर  होने  वाले  खच  को  ad  1973-74  के  स्तर  पर  हो  सोमित  रखने  की  कोई
 यो  जन

 है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 faa  मंत्रालय  में  Tea  मंत्री  के०  आर०  :  और  पिछले  कुछ  वर्षों  खच

 नि
 हुर

 में  कम  करने  के  मुख्य  रुप  प्रशासनिक  खच
 के

 कर्म  करने  उ  शय  से  सरकार  कई  उपाय  किये

 गये  जिनमें
 से  अधिक  महत्वपूर्ण

 ये
 है

 :

 (i)  वेतन-भत्तों  में  वुद्धि  पर  प्रतिबन्ध  ;

 (ii)  कुछ
 वर्गों  के  पदों  को  wef  पर  आंशिक  प्रतिबन्ध  ;

 (iii)  विदेशों  से  गंयो  कारें  खरीदनें  पर  ;

 (iv)  यात्रा भन्ते  में  कटौतो  ;  और

 (४)  कमं  चारी  निरोक्षण  अध्ययन  के  काम  को  जोर  शोर  से  करना  |

 उपयक्त  उपायों  के  z  अधिक  संख्या  में  आये  शरणाथियों  और  हमारों  सीमाओं

 पर  afafrag  परिस्थितियों  के  परिणामस्वरूप  वित्तीय  कठिनाइयों  के  1971-72  में  ay  में
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 कमो  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  गये  तथा  उन्हें  1972-73  में  जारी  रखा  गया  :

 (1)  Tt-ATATAAT  किस्म  के  पदों  क॑  निर्माण  पर  प्रतिबन्ध  ;

 (2)  आकस्मिक  यात्रा  मनोरंजन  आदि  के  लिए  की  गयी  बजट  व्यवस्था  में  कटौती

 (3)  कुछ  परिस्थितियों  में  रिक्त  पदों  को  न  भरना  ;

 (4)  सजावट  के  सामान  आदि  की  खरोद  पर  प्रतिबन्ध  ;  और

 (5)  विदेशों  में  प्रतिनियुक्तियों  पर  अंघिक  कड़ा  नियंत्रण  ।

 ऊपर  बताये  गये  उपायों  को  अपनाने  प्रशासनिक  खर्चे  में  होने  वाली  वृद्धि  को  रीकने  में  काकी

 मिली  ।  लेकिन  इस  प्रकार  की  गयी  THT  क्रियाकलापों  के  सामान्य  कमंचारोयों  का

 अतिरिक्त  अन्तरिम  सहायता  को  अदायगी  ,  रेलों  के  डाक  दरों  आदि  में  हुई  वृद्धि  के  प्रभाव  के  कारण

 खर्चों  में  हुई  वृद्धि  से  कुछ  हद  तक  प्रतिसंतुलित  हो  गयी  ।  इन  परिस्थितियों  qq  में  कमी  करने  के  ऊपर

 बताये  गये  विभिन्न उपायों  के  कारण  197  1-72  और  1972-73  में  हुई  बचतों को
 अलग  कर  के  बताना

 सम्भव  नही है  ।

 घाटे  की  वित्त  व्यवस्था  पर  अंकुश  रखने  की  दृष्टि  से  1973-74  में  सरकार  के  गर-आयोजना  खर्चे

 को  कम  करने  के  लिए  अनेक  और  उपाय किये  गय  थे  ये  उपाय  थे  :

 खर्चों  और  यात्रा  भत्तों  में  किफायत  ;  कार्य  aaa)  इमारतों  से  भिन्न  एसी  इमारतों  के

 मिर्माण  काय को  रोका  जाना  जिनका  निर्माण  feta  wae  से  ऊपर  नहीं  हुआ  है  ;  कुछ  विशेष

 महत्व  वाली  इमारतों  को  छोड़  कर  शेष  इमारतों  को  वार्षिक  मरम्मतों  तथा  रखरखाव  के  कार्यों

 को  रोक  दिया  जाना  ;  ए  से  नय  पदों  के  निर्माण  पर  प्रतिबन्ध  जो  महीने  से  अधिक  समयਂ  तरक

 खाली  पड़  हुए  हूँ  ;  सरकार  को  विभिन्न  दाखाओं  में  अधिकारियों  के  बारी  बारी  तबादले  का

 आस्थगनਂ  ताकि  तबादले  के  भक्तों  को  बचत  की  जा  सके  ;  दफ्तर  को  गाड़ियों  की  पे  ट्रोल  की  खपत

 में  तथा  टलो  कोन  कालों  में  कमो  ;  मनोरंजन  और  विदेश  यात्रा  पर  व्यय  में  किफायत  ;

 गोष्ठियों  तथा  बैठकों  के  आयो  जन  में  होने  वाले  खे  में  अन्तर्राष्ट्रोय  ब  ont  के  आयोजन

 के  लिए  कम  से  कम  लोगों  को  निमंत्रण  सरकारो  क्षत्र  के  उपक्रमों  को  निर्देश  देना  कि  वे

 काय  करके  अधिक  आन्तरिक  साघन  जुटा  कर  अपनो  नकद  हानि  को  कम  कर  |

 इसके  अतिरिक्त  यह  भो  आवइ्यक  समझा  गया  कि  आयोजनागत  aq  में  भो  कमो  की  जाय  ।  सभी

 केन्द्रोय  पंत्रालयाँ/विभागों  को  बज८  व्यवस्था  में  10%  कटौतो  करने  का  निण य  किया  गया  ।  प्रशासनिक

 मंत्रालयों/विभागों  की  छू८  दो  गयी  कि  वे  बचत  को  कुल  राशि  को  आयोजना  तथा  परस्पर  प्राथमिकताओं

 को  ध्यान  में  रखते  विभिन्न  योजनाओं  में  बांट  द॑  तथा  यह  सुनिश्च्ति  कर  किः  उन  प्राथमिकता  वाली

 परियोजनाओं  तथा  कायें  कमों  को  प्रगति  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नपफड़  जो  का  को  हद  तंक  पुरे  हो  चूक  है  ;  जबकि

 उन  परियोजनाओं  और  योजनाओं  के  कायें को  घोमा  कर  दिया  गया  जो  कम  आवइयक  थो  तथा  जिनके  पुरा

 होने  में  अंपेक्षाकृत  अधिक  समय  लगाना  था  राज्य  को  योजनाओं  के  लिए  कन्द्रींय  सहायता  में  भी  100

 करोड़  रुपये  को  कमो  करने  का  प्रस्ताव  था

 इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  कुल  मिलाकर  लगभग  400  करोड़  रुपये  को  बच्त  होमे  को  सम्भावना

 थो  i  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों  ने  बचत  के  इन  उपायों  पर  अमल  किया  है  ।  विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों

 में  1973-74  में  हुई  बचतों  को  अनुमानित  रकमें  विवरण  में  दिखायो  गयो  है  इन  बचतों  सरका रो
 चारियों  के  वेतन  और  भत्तों  में  किय  जानें  वाले  अनाज  सम्बन्धों  प्राकृतिक

 विपत्तियों  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  को  दो  जाने  वालो  अतिरिकत  सहायता  आदि  और  मुख्य  परियोजनाओं  तथा

 योजनाओं  के  fara  विभिन्न  मंत्रालयों।विभागों  को  दो  जाने
 वालो  roafafead  रकमों  के  सम्बन्ध  में  सरकार

 पर  आने  वालो  अतिरिक्त  देनदारियों  को  न  तो  हिसाब  में  लिया  गया  है  और  न  हो  हिसाब  में  लेने  का

 विचार  att
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 जसा  कि  ऊपर  बताया  गया  है  विभिन्न  योजनाओं  और  काय  क्रमों  के  बीच  व्यय  का  वास्तविक  विभाजन
 प्रशासनिक  मंत्रालयों  द्वारा  उपर्युक्त  सिद्धान्तों  और  आयोजना  सम्बन्धों  प्राथमिकताओं को  ध्यान  में  रखते

 हुए  किया  गया  था  ।  वास्तविक  ated  तभो  उपलब्ध  होंगे  जब  इस  ad  के  लेखों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया
 जायेगा  |

 खच
 में

 किफायत  करने  के  जिन  उपायों  का  उल्लेख  ऊपर  किया  गया  है  उनमें  से  बहुत  से  उपायों
 को  1974-75  में  भी  ard  रखा  जाना है  ।  काय  संबंधो  इमारतों  से  भिन्न  इमारतों  के  सरकारो

 इमारतों  की  वधिक  मरम्मत  और  रख-रखाव  के  काम  को  स्थगित  करने  नये पद  बनाने  तथा  ऐसे  पदों  को

 भरने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  जो  महोनों  से  अघिक  समय  से  खालो  रहे  विभागोय  AleT  गाड़ियों  की

 पेट्रोल  को  खपत  में
 तथा  टेलो  ोन  कालों  पर  होने  वाले और  कागज  के  इस्तेमाल  तथा  सरकारो टलो  फोनों

 को  संख्या  में  20  प्रतिशत  कमो  करने  से  सम्बद्ध  उपायों  पर  सख्तो  से  अमल  करने  को  हिदायतें  पहले  से  हो

 दे  दो  गई
 1974-75  का  बज८  तैयार  करते  समय  खर्चे  में  किफायत  करने  के  इन  बहुत  से  उपायों  को

 घ्यान  म  रखा
 गया  इस  वर्ष  खच  में  किफायत  करने  के  लिए  और  कदम  उठाने  के  बारे  में  भो  विचार

 किया  जा  रहा है  इस  समय
 एसे  कोई  अनुमान  देना  संभव  नहीं है  कि  इस  संबंघ में  1974-75  में  कितनों

 बचत  होगी  |

 और  1974-75  सरकार  खर्च  में  यथा  संभव  ज्यादा  से  ज्यादां  किफायत  कर  ने

 का  विचार  है  |  जहां  तक  पुलिस  पर  होने  वाले  खच  का  संबंध  गह  मंत्रालय  के  नियंत्रण  में  आनेवाले

 पुलिस  विभाग  अथवा  सशस्त्र  दल  का  1973-74  के  स्तर  से  ज्यादा  विस्तार  नहीं  हुआ  है  ।  1974-75

 के  बजट  उससे  पहले  के  वर्ष  को  अपेक्षा  ज्यादा  रकम  को  जो  व्यवस्था  को  गयो  है  वह  मुख्यतया  वेतन

 आयोग  को  सिफारिशों  को  लाग  करने  तथा  महंगाई  भत्ता  बढ़ाने  के  लिए  को  गयो  है  ।

 विवरण

 $$.

 क्रम  मंत्रालय/विभाग
 सख्या

 कुल  सूचित
 a

 बचत

 करोड़  रुपय

 कृषि  13.84

 खाद्य  4.47

 सामुदायिक  विकास  e  40

 सहकारिता  10  13

 भारतोय  कृषि  अनुसंघान  परिषद्‌  चै  87

 वाणिज्य  क  e  34

 संचार  और  समद्रोपारोय  संचार  व्यवस्था  02

 डाक  एवं  तार  29

 शिक्षा  1]  76
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 16  1974  लिखित  उत्तर

 क्रम  मंत्रालय/विभाग  कल  सचित

 संख्या  बचत

 रुपयों

 10  समाज  कल्याण  2.48

 11  2.93 आधिक  ara  विभाग

 12  बेकिंग  (
 ——

 )  7.50

 13  व्यय  158,  45*

 14  राजस्व  और  बोमा  . (far)  13

 15  स्वास्थ्य  60

 16  25 परिवार  नियोजन

 17.0  भारो  उद्योगਂ  54

 18  गृह  विभाग  40

 19  औद्योगि  वि  pra  76

 20  सूचना  और  प्रसारण  68

 21  सिचाई  और  23  98

 22  श्रम  और  रोजगार  32

 23  पुनर्वास  52

 24  पेट्रोलियम  और  रसायन  15  62

 25  नौवहन  और  परिवहन  24  4]

 26  इस्पात  31  72

 27  खान  71

 28  पयंटन  और  सिविल  विमानन  69

 29  निर्माण  और  आवास  30

 30  विज्ञान  भौर  टेक्नोलाजो  25

 31  प्रधान  मंत्रो  का  सचिवालय  02

 32  राष्ट्रपति  का  सचिवालय  02

 33  उच्च्तम  न्यायालय  01

 34  योजना  आयोग  06

 जोड़  381.47

 *इसमें  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  को  दो  जाने  वाली  सहायता  में  93.  98  करोड़  रुपये  की  रोजगर

 योजनाओं  में  34  करोड़  रुपयों  को  बचत  और  afady  पंचवर्षीय  योजना  को  अग्रिम  कारंवाई  के  saga

 30  करोड़  रुपये  को  बच्त  शामिल  है  ।
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 Written  Answers  August  16,  1974

 भारत  स  कार्य  कर  रहे  बिदेशी  र... त््कों  द्वारा  कर  आवंचन

 2682.  थी  बसु  :  al  faa  मंत्री  य६  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  भारत  में  कार्य  कर  रहे  कई  विदेशों  बैंकों  पर  कर  आवंचन  के  आरप  हैं  ;

 यदि  ते  ये  बेंक  कौन-कौन  से  ह  ;

 प्रत्येक  बैक  पर  क्या  विशिष्ट  अरोप  है  ;

 कुल  कितनों  राशि  के  कर  आवंचन  का  आरोप  लगाया  है  ;  और

 इन  आरोपों  पर  कया  काय वा हो  को  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  मे  रास्य  मंत्री
 के०  आर०  तथा  केवल  नेशनल  एण्ड

 fared  बैक  toto  के  मामले  में  भारतीय  करों  के  आवंचन  को  कुछ  शिकायतों  को  जांच  को  आ  रहो  है  |

 नेहानल  एण्ड  farsa  बक  के  fears  विशिष्ट  शिकायतें
 ये  हूँ  :£--

 (i)  बक  को  परिसम्पत्तियों  के  सम्बन्ध  में  मूल्य  ela  के  अनुच्ति  दावे  |

 (ii)  ब्रिटन  थें  बसे  बेक  के  पेंशनरों  द्वारा  आयकर  का  अपवंचन

 (iii)  बैंक  के  weer  अधिकारियों  को  दिये  गये  अनुलाभों  का  अनुचित  मूल्यांकन

 (iv)
 अनिवासियों  को  दिये  गये  ब्याज  आदि  से  स्रोत  पर  कर  की  कटौतो  नहीं  करना  ।

 (४)  कुछ  खर्चों
 के  लिए  अनुच्ति  ara

 आरोपों  में  कुछ  तो  निर्दिष्ट  प्रकार  के  हूं  और  ara  कुछ  अनिर्दिष्ट  प्रकार  के  और  उनसे

 बैंक  तथा  इसके  शीष॑स्थ  अधिकारियों  ,  दोनों  के  हो  बड़ो  मात्रा  में  HC-AGAAA  का  पता  चलता

 (3.)  विभाग  द्वारा  प्राप्त  सूचना  तथा  विस्तुत  जांच  के  आधार  पर  नेशनल  एण्ड  farses  बैंक  लि०

 के  कर-निर्धारणों  में  अनुकुल  वृद्धियां  की  गयो  हूं  कर
 निर्धारण  ag  197  0-71  के  लिए  आयकर  अधिकारी

 ने  get  नेदानल  सिटो  बैंक  को  तकनीकी  कीस  के  रूप  में  अदा  किये  गये  17  .  6  लाख  रू०  के  खर्चे  अशोध्य

 ऋण  की  रकमों में  से  75  लाख  रु०  को  तथा  आयकर  अधिनियम  1961  की  घारा  40  (४)  के

 अन्तगंत  कोई  6  लाख  रु०  से  अधिक  रकम  को  अस्वीकार  कर  दिया है  ।  इन  अस्वी ga  रकमों  में  से  अधिकांश

 रकमों  की  मं  जूरो  अपोलोय  सहायक  आयुक्त  द्वारा
 दो

 गयो  इस  मामले
 में  को

 अपोल  अपोलोय  न्यायाधिकरण

 में  को  गयो  है  ।  aq  1971-72  के  लिय कर  निर्घारण  में  को  गयो  वृद्धियों  को  कुछ  अधिक  महत्वपूर्ण पड

 निम्नलिखित  हैं  2

 लाख  रु०  में

 प्रधान  कार्यालय  में  अत्यधिक  aq  36.2

 शो  तकनीकी  सहायक  कोस  चके  34.3 me  नेशनल  fad  बैंक  को  अदा  को

 चै  4.01 अशोध्य  ऋण

 e  e  e  4.03 कमंचारियों  को  अत्यघिक  अनुलाभ

 प्रधान  कार्यालय  के  व्यय  के  उस  अधिक  प्रषण  पर  जो  बाद  में  वापस  3.8

 लाया  गया

 2.1
 (a)  कमंचारियों  को  डाक्टरी  सहायता  के  रुप  में  अत्यघिक  अनुलाभ
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 a  आय  पूर्ववर्ती  वर्षों  में  कर  निर्धारण  से  छूट  गयो  थो  उस  पर
 कर-निर्धारण  करने  को  दृष्टि  से  आयकर

 अधिनियम  1961  क  घारा  1947  के  अन्तमत  1967-68  से  1970-71  के  कर-निर्धारण  वर्षों  के

 लिए  बैक  के  कर  का  पुनर्निर्धारण  करने  को  कार्यवाहों  चालू को  गयो  है  ।  इन  कायं  वाहियों  से  सम्बन्धित

 जाँचन्पड़ताल  भी  च्ल  है  |

 आयकर  अधिकारियों  हारा  पंजाब  और  हरियाना  में  छाप  मारा  जाला

 2683.  श्री  ज्योतिमंथय  ag  :  कग  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1974 में  जुलाई  के
 पहले  सप्ताहे  में  आयकर  अधिकारियों ने  पं  जाब  और  हरियाणा  के  कोई

 स्थानों  पर  छापे  मारे  तथा
 बड़ो

 तादाद  में  काला  घन  और  साढ़े  किलोग्राम  हीरा  और

 जवाहरात  तथा  कई  लाख  रुपये  को  नकदो  बरामद  को ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धों  तथ्य  कया है  ;

 इसमें  जिन  व्यक्तयों  का  हाथ  था  उनके  नाम  और  पत  क्या ह  ;  और

 इस  सम्बन्ध्  में  क्या  कोई  अनुवर्ती  की  जा  रहो  है

 वित्त  मंत्रालय म  राक्य  मंत्री  क
 ०  आर०  तथा  आयकर  बव्भिग  ढारा

 3  और  4  जुलाई  1974  को  बहादुर गढ़  और  चण्डीगढ़  में  कुछ  व्यक्तियों  के  मामलों  में  लो  गयी

 तलाशियों  में  अभो  तक  खाता-बहियों  तथा  कागजात  के  अलावा  निम्नलिखित  लेखा-बाहथ  परि  सम्पत्तियाँ

 पकड़ो  गई  हे

 नकदो  रु०

 स्वर्ण-अआभषण  78,700  रु०

 हीरों  के  जेवर  2,  00,800  रु०

 निष्च्ति  अवधि  जमा  we  00,000  रु०

 एक  faazy-qa  संलग्न  है  |

 पकड़ी  गयो
 सामग्री

 की  जांच-पड़ताल  च्ल  रहो  है  जिन  मामलों  में  नकदी  तथा  अन्य

 सम्पत्तियां  पकड़ो
 गई हे

 उनमें  छिपाई  गई  आय  का  अनुमान  लगाने  के
 ,  लिए

 आयकर  अधिनियम  को  धारा

 132(  5)  के
 अवोन

 आदेश  जारी  करने  के  लिए  संक्षिप्त  तरीके की  कार्यवाहो  शुरू  को  गयो  है  ।  सभो  मामलों

 में  कानन  के  अन्तर्गत  यथा-अपेक्षित  कार्यवाहो  की  जायेगी  ।  उक्त  प्रयोजन  के  ग्रस्त  मामलों

 wa  ही  नवगठित  विशेष  वार्ड  में  केन्द्रीय  रूप  से  देखा  जा  रहा है  |

 विवरण

 जिन  व्यक्तियों  के  यहां  तलाशियां  ली  गयी  के  नाम  और  पत

 ऋऋ०  ताम  अं

 स०

 1  म०  बालराम  हरनाम  दास  स्टोल  रोलिंग  गोविन्दगढ़

 2  हुकम  चन्द  साकत  मे०  बालू  राम  हरनाम  दास  स्टोल  रोलिंग  गोविन्दगढ़
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 ho  नाम  और  पते

 स०

 3  म०  जयभारत  आयरन  एण्ड  स्टोल  रोलिंग  faca,  गोविन्दगढ़

 4  म०  फेन्ड्स  स्टील  इडण्स्ट्रो गोविन्दगढ़

 5  qo  स्वस्तिक  आपरन  एण्ड  स्टोल  रोलिंग  गो  विन्दगढ़

 म०  दोआवा  स्टील  रोलिंग  fara,  गोविन्दगढ़

 म०  सुरेन्द्र  स्टील  रोलिंग  faea,  गोविन्दगढ़

 म०  ह्ावोर  स्टोल  ट्रेडिंग  कार  गोविन्दनढ़

 सोताराम  arha  महावोर  स्टील  ट्रेडिंग  गो  विन्दगढ़

 10  म  महावर  आयरन  गोविन्दगढ़

 11  विजय  कुमार  arma  स्वस्तिक  भायरन  एण्ड  स्टोल  रोलिंग  faca,  गो  विन्दनढ़

 12  मंगत  राय  हारा  स्वस्तिक  आथरन  एण्ड  स्टील  रोलिंग  गोविन्दगढ़

 13  सरुप  चन्द  AHA  जयभारत  गोविन्दगढ़

 14  साधू  राम  मार्फत  सुरेन्द्र  स्टील  रोलिंग  faced,  गोठिन्दगढ़

 15  श्री  पारस  दास  पुष्पावती  माफंत  जयभारत  आयरन  एण्ड  स्टील  रोलिंग

 16  श्री  जागीरी  लाल  माफंत  राजेस्द्र  प्रकाश  farea  एण्ड  गो  विन्दगढ़

 17  Ho  सुप्रीम  स्टील  रोलिंग  एण्ड  एलाइड  इण्डस्ट्रोज  fao,  बहादुरगढ़

 18  म०  परामाउष्ट  आयरन  गोविन्दगढ़

 19  श्रो  रमेश  कुमार  गोबिन्दगढ़

 20  कृष्ण  कान्त  माफित  स्वस्तिक  आयरन  एण्ड  स्टोल  मोरविन्दगढ़

 21  सुरजीत
 Wa  माक  आर०  Ho  प्लेट्स  स्टोल  गो  farang

 22  मदनलाल  मा  कत  स्वत्तिक  आयरन  एण्ड  स्टोल  रोलिंग  गो  विन्दगढ़

 23  Fo  रामकृष्ण  ZUSte)  अम्लो६  गोविन्दगढ़

 24  म०  डिस्को  अम्लोह  Us,  गोविन्दगढ़

 25  महेन्द्र
 मकान  सं०  1627,  सेक्टर  चण्डोगढ़

 26  राम  मा+कत  महावर  गोविन्दंगढ़

 27  हुकम  चन्द  मा  कंत  जय  गो  विन्दगढ़

 100



 16  1974  विशेषाधिकार  का  प्रश्न

 a  अ

 विशेषाधिकार  का  WRT

 QUESTION  OF  PRIVILEGE

 श्रीमती  विभा  घोष  गोस्वामी  की  गिरफ्तारी  के  बारे  में  अध्यक्ष  को  अधूरी  सूजना  भेजना

 Mr..  Speaker  :  The  order  ofthe  Business  onthatday  was  postponed.  A  motion  to  that

 effect  was  moved  by  Shri  Basu.  What  is  the  opinion  of  the  House  now  ?

 श्री  ag  लिमये  :  आप  इसे  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंप  दे  ।

 श्री  क्योतिमंय  बसु  :  वहां  पर  इसका  पूरी  तरह  अध्ययन
 करके  faa  लिया

 जाये
 ।

 थी  इयाम  नन्दन  मिश्र  श्री  बसु  ने  बताया  था  कि  उनके  दल  के  सदस्यों  के  साथ

 एसी  घटनाएं  बार-ब।र  घटती  हैं  ।  यह  भी  एक  गम्भीर  बात  है

 जैसा  कि  आपने  बताया  नियम  229  के  अधोन  आपने  फसल  करना  है  कि  इस  मामले

 के  बारे  में  आपको  सुचना  देने  हेतु  सक्षम  अधिकारी  कौन  है  ।  इस  बात  का  फन्नलों  जाना

 है  कि  गिरफ्तारी  के  समय  सुचना  एक  अराजपत्रित  अधिकारी  द्वारा  दी  जा  सकती  है  या  नहीं  ।

 दो  गई  सुचना  में  माननीय  सदस्य  की  गिरफ्तारी  के  कारण  नहीं  गये  ।  हम
 जानना  चाहते  है  कि  क्या  कारण  बाद  में  बता  दिये  गये  ह्  इस  में  कुछ  बातेਂ  ऐसी  हैं  जिनपर

 विशेषाधिकार  समिति  में  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 Shri  Madhu  Limaye  e e  So  far  as  the  sending  of  intimation  is  concened,  am  of  th:

 specific  view  that  al!  such  intimations  have  been  sent  by  D.  Mr.  D.  Mrs,  A.  1),  M.’s  or  other
 officers  of  these  ranks  and  these  ought  to  be  sent  by  them  and  not  by  Inspectors  or  Sub-

 Inspectors.

 Such  informaticn  should  be  complete  in  accordance  with  the  Third  schedule.

 ‘Reasons’  means  that  full  grounds  of  the  case  should  be  intimated.
 means  an  officer  of  the  rank  of  S.  D.  M.  or  above.

 श्री  र्योतिमंय  बस :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  पहूली  बात  तो  यह  हैं  कि  जिला

 wer कारियों  को  इस  बात  को  जानकारी  थी  कि  इस  बात  की  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जानी  झट
 गिरफ्तार  करके  साढ़े  तीन  घण्ट  पश्चात  रिहा  कर  दिया  qatar  जिससे  यह  fag  होता  है  कि

 उन्हें  गिरफ्तार  करने  का  उद्देश्य  उन्हें  परेशाँन  करना  ही  था  ।  डिस्ट्रिकट  मेजिस्ट्रेट ने  अपने  fez-
 ~

 करण में  ब्रताय  है  कि  एस०  डी०  पी०  lo  जानकारी  भेजी  थीਂ  जो  कि  एक  साज  पंत्रित  अधिकारी  हैं  ।

 ae  बात  गलत  है  ।  यह  तार  पुलिस  स्टेशन के  अधिकारी  द्वारा
 भेजा  गया

 था  जोकि  एक  अराजपत्रित
 अधिकारी  होता  है  ।  उन्होंने यह  भी  बताया हैं  कि  तीसरी  अनुसूची  अनुसार  सुचना  न्याधिक

 अधिकारी  द्वारा  भेजी  जानी  चाहिए  ।  थह  भी  गलत  बात  है  ।

 =
 ne  मामला  विशेषाधिकार  समिति  को  भेजा  जाना  जो  जांच  करके  प्रतिवेदन  ्य

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  As  the  officers  concerned  have  expressed
 regrets,  this  matter  has  lost  its  seriousness.

 But  this  question  does  not  relate  tothat  matter  alone.  Itshould  be  clear  as  to  who  ts
 com  etent  to  send  information.

 Ifthe  M-:P’s  are  more  particular  about  it  and  like  the  matter  to  be  examined  by  th
 Privileges  Committee,  even  after  expression  of  regrets  by  the  persons  concerned,  then  an

 impression  would  go  roundt  hat  the  Members  of  Parlia  mer ह  है  ह की  ह it  are  very  much  concerned  aboui
 their  privileges  and  they  are  ready  to  ignore  the  privileges  of  the  ccm>-on  men.
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 क  थ
 व

 Re  nformation  given  by  the  Law  Mini-
 7

 August  16,  1974

 ster  a  bout  ownership  of  under-sea  land —

 _

 ध्यक्ष
 महोदय :

 प्रश्न  यह  हे  कि  क्या  इसे  विशे
 तिकार

 समिति  को  भेजा  जाय े॥

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  उन्होंने  खेद  प्रकट  1.

 अध्यक्ष
 महोदय

 :  हम
 इसे  स्वीकर

 करते  हैं  ।  नियम  229
 बहुत

 भ्रामक
 मैं  इसपर

 री  की  राय  जानने  के  लिय  उन्हें  भेजूंगा  |
 ्

 श्री  क्योतिमंय  बस :  जो  तोन  बात  मेंने  sae  हैं  उनका
 एका  कया  हुआ  डिस्ट्रिकट  fare

 को
 नियम  229

 की
 जानकारी  थी  ।  जहां  उसने क्ष  मांगी  घहां  बहुत  सी  भूल  भी  की

 1 ह  ।  ये ि
 उसने  बिना  शर्ते  क्षमा  मांगी  होती  तों  और

 ब

 =

 =

 :  यह  मामला  अब  समाप्त  हो  गया

 ee
 थ

 fafa  मंत्री  ट्क्ष  रा  समूद्र के  नीचें  की  भूमि  के  स्वामित्व  के सम्बन्ध  में  दी  गई  सूचना

 के  बारे में
 RE  -ORMATION  GIVEN  BY  THE  LAW  MINISTER  ABOUT  OWN  OF

 UNDER-SEA  LAND

 hri  Madhu  Limaye  (Banka)  १  I  raised  the issue  of  the  scheme  ्  reclamation,  mbay
 1:  dee  Rule  377.  Shri  Gokhale  gave  a  statement  on2nd  May  in  which  he  said  it  the

 of  formluated  by  the  Government  of  Maharashtra d  ot  Con-
 trav  Article  297  of  the  constitution  He  has  said  that  the  land  for  reclam  is  not

 a  ह  क  waters.

 did
 oo

 But  on  8th  August  he  denies  to  have  said  so.

 I  request  you  to  either  refer  this  matter  to  the  Privileges  Committee  as  Shri
 Gokhale  has  deliberately  given  wrong  statement  or  pass  strictures  against  th  Ton
 N  ister

 Shri  Atal  Bihari'Vajpayee  (Gwalior) °:  The  point  raised  by  Shri  Madhi  Limaye
 as  to  the  discrepancy  in  statements  of  the  Law  Minister  relates  to  facts  which  y  an  verify f  rm  the

 records.
 If  this  is  a  fact  you  will  have  to  think  over  referring  it  to

 ae (10  imittee.
 rivileges

 att  पीलू  मोदी  :  इस  विशेष
 मामले  के  बारे  में  मैंने  उच्च न्यायालय  में  एब  याचिक

 दायर  की  थीजोर  ह  हो  गई।प  at  वक्तव्य
 दिया  गया  और  बाद  में  उससे  इनकार  कर  दिया

 गय  इससे  ऐसा  लगता  है  कि  इस  मामले  में  कुछ  गड़बड़  है  ।

 एच०  एन०  उत्तर-पुव  :  श्री  ag  लिमये
 द्वारा  Soy  गय  क

 तो  समिति  के
 पाव

 भें  अथवा  मंत्री  महोदथ  की  उपस्थिति  में  सभा  में  निणंय  लें  अब
 मारे  पास  तथ्य  हैं  इसकी  कायंवाहीਂ  वृत्तान्त  से  अभीਂ  और  इसी  समय  जांच  की  सरकती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  बात  कर  दी  है  मझे  दसरे  वक्तव्यों  को  क  गा

 Shri
 Madhs

 dhu  Limaye :  I  ot  press for  it  urgently.  Please  examine  both  the  statements and  take  some a  awe  ie  लावक  कलती stern  measures.
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 25  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय 1896  )
 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 श्री  इयाम  ran  fay  (aTAT |  :  यदि  मामला  नियम  सख्या  115  के  अघीन  उठाया  जात

 हैतो  इजसे  सभा  को  तथा  अध्यक्ष  पीठ  को  Vera  मिलेगी  |

 अध्यक्ष  महोदय  FAT  वक्तव्य  देखंगा |

 सभा-पटल  पर  रख  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 कन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  (aa  निकासी  प्रक्रिया  )  की  समीक्षा  समिति  के  wfaaer  क  सारांदा

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  आर०  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क

 निकासी  की  शमीक्षा  समिति  क  प्रतिवेदन  के  सारांश  age  अंग्रेजी  की

 एकप्रति  सभा  पटल  पर  रखता  gi  [water  मं  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8200/  74]

 विधेयक  पर  राष्ट्रपति  ची  अनुमति
 ASSENT  TO  BILL

 महासचिव :
 मैं  चालू  सूत्र  के  दौरान  संसद  को  दोनों  सभ।ओं  gare  पासे  frat  गया  तथा

 राष्ट्रपति  की  अनुमत्ति  प्राप्त  पाण्डिचेरी  विनियम
 1974

 सभा  पटल  पर
 रखता  g

 ।

 सदस्यों  की  दोष  सिद्धि

 CONVI  (11084  OF  MEMBERS

 अध्यक्ष  महोदय :  aa  मुख्य  न्यायिक  से  प्राप्त  दिनांक  14  1974

 के  एक  संदेश  प्राप्त  हुआ  है  जिससे  बताया  गया  कि  सर्वश्री  नरेन्द्र  हुकम  चन्दे  भारत

 fag  आर०  वी०  बड़  और  डा०  लक्ष्मीता'शायण  सदस्य  लोक  सभा  पर  जि  12

 श ् |  वस्थापकीय पक 1974  को  भपाल  में  पूलिसे  Herat h  Mora  दवारा  जारी  faq  गये

 आदेशों  का  उल्लंघन  करक  प्रदेश  faq  सभा  क  स्थन  प्रदर्शन  करन  कारण  fircqat  किया  गया

 उसी  दिन  मख्य  न्यायिक  दण्ड/धिकारी,  के  समक्ष  मजदमा  चलाया  गया  और  भारतीय  दण्ड

 संहिता की  घारा  188  क  अधीन  ayer  पाया  गया  और  न्यायालय  के  उठने  तक  का  दण्ड  दियो  गया  ॥

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  (Gwalior)  New  taxes  are  being  imposed  there  and

 people  are  crying  ople  hive  a  right  to  oppose  taxes

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  क ं—  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC
 IMPORTANCE

 जापान  को  लौह  अयस्क  के  निर्यात  में  भारी  घाटे  समाचार

 Shri  Ram  Bhagat  Paswan  (Rosera) :  वे  want  to  draw  the  attention  of  the  Hon.
 Co  nn:rce  Minister  to  the  following  matter  of  urgent  Public  tmportance  and

 request
 him

 to  make  a  statement  thereon

 ‘*Reported  heavy  losses  in  the  export  of  Iron  ore  to  Japan  from  Bailadilla  mine
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 Sravana  25 Calling  Attention  to  a  Matter  of  1896  (Saka)

 Urgent
 Public  Importance

 बाणिक्य
 मंत्री  (ait  डी०  पी०  :  सभापति  '  बलाडिला  we  अयस्क

 के  निर्यात  के  लिए  खनिज  व  धातु  व्यापार्‌
 निगम

 ने
 २१70

 में  जापानी  स्टील  मिलर  के

 साथ  एक
 दोर्घावधि

 संविदा  पर
 हस्ताक्षर

 faa  थे  ।  इसकें  arata  9  वर्षों  की  अवधि  मे  467  करोड़

 रु०  मलय  के  612.6  लाख  म०  टन  लौह  अयस्क  की  सप्लाई  को  व्यवस्था  थो  ।  तथा

 व्यापार  निगम  ने  जो
 कीमतें

 तय  की  थीं  वें  उस  समय  चल  रहो  अन्वर्राष्ट्रोय  कीमतों  और

 उन  कीमतों  के  मुकाबले  में  अनुकूल  थीं  जिन  पर  आस्ट्रेलिया  औंर  ब्राजील  जेसे  अन्य  सप्लायर

 जापान  को
 लौह  अस्क

 को  सप्ताई  कर  रहेपे  ।
 नंतिदा का  सामान्य

 स्त्ररूप  भो  उन

 वधि  संविदाओं
 जसा  हीथा  जो  कि  ऑस्ट्रेलिया  और  ब्राजील  ने

 जापान
 के  साथ  को  संविदा

 में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  उतार  चढ़ावों  की  दशा
 में

 एक  खण्ड  लिए  व्यवस्था  थी
 ओर

 इस

 खण्ड  के  अधोन  खनिज  व  7.0  व्यापार  निगम
 ने

 1971
 और

 1973  में  दो

 डालर  अवमृल्थनों के  परिण।मस्वरूप  में  वृद्धियां  करा  ली  हैं

 2.  इस  वर्ष  फरवरो  खनिज  व  ara  व्यापर  निगम  ने  बजाडिला  दोर्घावधि  संविदा  सहित

 am  संविदाओं  के  संबंध  में  लौह  अयस्क  को  कोमतों  में  वद्ध  करने  के  लिए  जापानो  खरीदार  से

 अनुरोध  किया  ।  जापानी  स्टील  मिल्स  ने इस  अनरोध  के  प्रति  अनकल  प्रधिक्रिया  व्यक्  को  है  और

 खनिज  व  धाए  व्यहपार  निगम  को  है  कि  ag  उंची  कोमत  प्राप्त  कर  सकेगा |

 3.  यह  ठोक  है  कि  गत  तीन  वर्षों  के  खनिज  व  are  व्यापार  निगम  ने  एक  निर्यात

 सदन

 के  रुप  में  इ  दोर्घाविधि  संविदा  के  अन्तगंते  जापान  को  बलांडिला  लौह  अयस्क  के  निर्यात

 हानि  उठाई  है  ।  लौह  ayes  निर्यात  व्यापार  को  लाभप्रदता  अनेक  बातों  पर  निभर

 करती  है  जसे  कि  खनन  कार्यों  की  पिट-हैड  से  पत्तन  तक  रल  द्वारा  मे
 माल  भरने  की  आदि  ।  भारत  सरकार  को  faza  मुद्रा  कोजों  कल  आये  व  अन्य  आय

 हुई  सभी  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  कहां ज जा  सकता  है  कि  जापान  को  बैलाडिला

 लौ ् प्  अयस्क  को  निर्यात  पर  देश  को  al
 नि  नहीं  हुई  पिछले  वर्षों  में  खतिज  व  घातु

 व्यापार  निगम  ने  लौह  अयस्क  के  निर्यातों  में  पर्याप्त
 वृद्धि

 करने  और  अन्य
 प्रमुख  लौह

 HUT

 नियातक
 देशो  द्वारा  प्राप्त  की  जाने  वाली  कीमतों  के  मुकाबले  अनुकूल  कीमतें  प्राप्त  करने  में  प्रशंसनीय

 कायें  किया  है  ।.

 Shri.Ram  Bhagat  Paswan  -(Rosera)  Itis  a  matter  of  concern  that  the  Government
 of  India  has  been  facing  losses  on  exports  of  Iron  ore  to  Japan  from  Bailadila  mines  lt

 while  entering  inco  the  contract  in  1070.0  a  provision  was  not
 therein  about  revision  of  price.  May  I  know  whether  that  contract  can  be  abrogated  ?

 How  much  penatty  India  would  be  required  to  pay  tc  Japan in  that  event  ?  Proper  दि भ
 sibility  should  be  fixed  for  this  lapse.  Plan  should  made  to  put  the  Tron  ore  to  use  in  India
 itself  instead  of  exporting  it.

 थप्ो०  डी०  पी०  AAA :  :  यह  ठोक  है  कि  समझौते में  मूल्य  वृद्धि  क  बारे  में  कोई  खण्ड

 नहीं
 था  परंतू  उसमें  sage  संबंधी  खण्ड  था  जिसके  GPeormeaey  1971  और  1973  में  डालर

 के  अवमूल्यन  के  अवसर  प  हम  लाभ
 प्राप्त  हुआ  ।  में  जित  यहं  समझौता  किया

 क अ ग थन  अत  मय  में  लौह  अपर  मंडी  में  मंदी  थी  ।  इस  कारण  भारत  द्वारा  ही  नहीं  आस्ट्रेलिया

 औਂ  ने  भी  जापान क  साथ  जो  समझौते  किए  vad  भी  यहं  खण्ड  नहीं  ।  मुल्य  वृद्धि

 को  देखते  हुए  जापा  के  साथ  बातचोत  को  जा  रही  है
 और  ऐसे  सकत  प्रतप्त  हुए है

 मलय  प्राप्त  हो  THT  wa  समझौते  को  रह  कने का  प्रश्न  नहीं  उठता  |  हमात  निर्यात  मलय
 अन्य  देशों  की  चुनना  में  अधिक  azo  है  ।

 1 | |



 16  1974  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय

 की  ओर  ध्यान  दिलाना

 a  कलन

 Shri  Ram  Kanwar  (Tonk)  :  May  I  know  the  total  loss  uptodate  on  iron  ore  export
 to  Japan  ?  The  Ministcr  has  stated  that  he  would  be  able  to  secure  higher  price  and  on  the
 ‘other  hand  he  has  said  that  our  realisation  from  exports  compare  favourably  with  the
 other  countries.  In  the  circumtances  I  fear  whether  we  would  be  able  to  secure  higher  price.

 May  I  know  whether  the  Government  has  a  plan  to  put  the  iron  ore  to  use  in  the
 country  itself  insted  of  exporting  it  ?

 प्रो ०  डी०  to  चट्टोपाध्याय  :  बेलाडिला  परियोजना  पर  हमें  कुछ  हानि  हुई  है  परंतु  खनीज

 तथा  धात  व्यापार  निगम  क  समग्र  कांयंकरण  पर  गत  वर्ष  में  16  करोड़  Go  का  लाभ  हुआ

 जापान  क  साथ  वार्ता  चल  रही है  और  हानि  एवं  अन्य  बातों  के  बारे में  कोई  आंकड़े  बताना
 इस  समय  राष्ट्रीय  fea  में  नहीं  है  ।

 ag  संशय  कि  समझौते  में  मलय  वुंद्धि  के  बारे  में  कोई  खंड न  होन ेके  कारण  जापान  मूल्य  को

 स्वोकार  नहीं  है  ।  जापान  एक  वाशि्थिक  राष्ट्र  ओज  की  विश्व  की

 परिस्थितियों  में  लौह  अयस्क  एक  मूल्यवान  वस्तु है  औंर  मांग  की  तुलना  यह  कमी  वाली  वस्तु

 इन  परिस्थितियों  में  यह  कहा  जा  सकता है  कि  जापान  भारत  को  अपने  हाथों  से  बाहर  नहीं

 जान  देगी  ।

 बैलाडिला  में  3,000  लौह  अयस्क  के  अनुमान  सारे  देश  में  200,000  लाख

 लौह  अयस्क  अनुमान  है  जबकि  इस  समय  ह््ष  190  लाख  टन  अयस्क  ही  निकाल

 रहे  मेइस  बात  से  सहमत  हु ंकि  हमें  sighs  संसाधनों का  निर्यात  करने  स्थान  पर  तयार

 माल  का  करने  की  नीति  अपनानी  ।  सरकार  की  भी  यह  नोति  है  और  सरकार

 द्वारा  लघु  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  fea
 जा  रहे  है

 Shri  Choudhary  (Gaya)  :  It  has  been  established  that  excalation  clauce  was
 not  included  in  the  agreement  entered  into  with  Japan  iri  the  year  1970  and  due  to  it  the
 country  1s  facing  a  huge  loss.  11  is  not  proper  to  say  that  at  that  time  the  Iron-ore  marked

 jn  the  world  was  sluggish.  The  Government  should  have  taken  proper  care  in  this  regard.

 On  the  one  had  it  is  being  said  that  we  have  requested  the  Japanese  to  increase  the  prices
 while  on  the  other  it  is  being  said  that  it  has  not  caused  any  loss.  Is  it  not  a  sho-t  sighted
 ness  to  say  like  this  ?  There  has  been  some  dereliction  in  this  regard  and  the  Government
 should  try  to  find  out  who  is  responsible  to  this.

 Under  this  contract  we  are  required  to  supply  612.6  lakhs  tonnes  iron-ores  valued
 at  Rs.  467  Crores  during  the  period  of  g  years.  May  I  know  the  value  of  the  iron-ore  being
 exported  annually  ?  What  has  beex  our  lors  during  the  last  three  ycars  duc  to  rise  in  price?
 We  are  exporting  iron-ore  at  lower  rates  and  importing  costlicr  Finished  stcel.  This
 policy  is  not  in  the  interest  of  the  cotntry
 in  this.  regard.

 The  Government
 should

 adopt
 a

 clear  cut  policy

 May  I  kaow  the  agreements  entered  into  hy  M.  M.  which  do  not  contain  escala-
 tion  clause  ?  How  much  loss  is  estimated  due  to  these  agreements  ?  What  action  has
 been  taken.  to  see  that.such  a  thirg  does  net  happen  in  futwe  -?

 श्री  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  मैंने  बताया  है  कि  जिस  समय  1970  में  हमने  यह  समझाते

 किए  उस  समय  लौह  अयस्क  का  विश्व  बाजार  मन्दा  था  ।  समझौते  को  शर्तें  बाजार  कों  परिस्थितियों

 पर  fade  कश्तो  हैं  और  उस  समय  ब्राजील  व  अन्य  मुख्य  लौह  ane  देशों  ने  भो

 इसी  प्रकार के  ania  किए  थे  ।

 प्रारंध में  हमने  42  लाख  टन  लौह  अयस्क  कं  निर्यात  और  aq  126  लाख  टन  का

 किया  जा  रहा  है  तथा  घात  न गि  च  ्  { wart  rey  | निगम  ने  हाल  ही  में
 व  पश्चिमी  यूरोप
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 ——

 [  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  |

 के  देशो  के  साथ  anata  किए  हँ  उनमें  उसने  काफी  उंचे  मूल्य  प्राप्त  किए  ag  वर्तमान

 परिस्थितियों  के  aferATaeg  संभव  हो  सका  है  ।  हमें  आशा  है  कि  हम  वार्ता  के  हारा  जापान

 से  भो  अधिक  मूल्य  प्राप्त  वार  मुझे इस  समय  याद  नहीं  कि  खनिज  तथा  व्यापार

 निगम  ने  कसे  इतने  समझौते  किए  हैं  जिनमें  मूल्य  संबंधो  खण्ड  नहीं  है  ।

 थ्रो  एस०  राम  Mart  क. रडडो  समझ  में  नहीं  आता  कि  1970  में  9  वर्षों

 लिए  समझोता  क्यों  किया  गया  Ma. Aart .  मंत्रों  ने  कह कि  हमारे  पास  200,000  लाख  टन

 से  अधिक  लौह  अयस्क  है  ।  परंतु  भारत  100  वर्ष  तो  नहीं  रहने  बाला  है  ।  इसे  तो  हमेंशा  ही

 रहना  है  ।  हमें  अपने  संअधनों  को  देश  में  हो  उपयोग  में  कयों  नहीं  लाया  जा  रहा  ?  यह  जो  हानि

 हुई  हैं  बहू  लोड  अप्रस्क  के  मूल्य  पर  हुई  है  अथवा  जापान
 को इसके  परिवहन  पर  हुई  लौह

 अयस्क  के  लिए  हमें  कितना  वास्तविक  wea  प्रप्त  हो  रहा  है  ?  क्या  जापान  हमारे  निम्न  ग्रेड

 कर  अयस्क  भो  खरोद  var  यह  बताया  गया  है  कि  हमें  आस्ट्रेलिया  और  ब्राजोल  से  अधिक

 मूल्य  प्राप्त  हो  रहा  है  परंतु  हमारा  अयस्क  उन  देशों  के  अवस्क  से  घटिया है  अथवा  उत्तम  ?  क्या

 विधि  मंत्रालय  ने  इन  समझौतों  को  मंजरों  दो

 प्रो०  Blo  पो०  चट्टोपाध्याय  समझोते  उच्च  स्वपरोय  सचिव  समिति  न  मंजूरी
 दी  थी  ।  जिस  काम  में  बहुत  अधोक  निवेश  को  अपक्ष  हो  उसके  लिए  दीर्घावधि  समझौते  भी a.
 आवश्यक  ञ ञ  ।  बजार  की  मनदो  को  देखते  हुए  इतना  दोर्घाविधि  समझोता  किया  गया  था  ।  किसी  भी

 समझोते  को  शर्तों  कई  बातों  पर  fare  करतो  थ म  अपने  मलय  प्राकृतिक  संसाधनों  के  संरक्षण बक
 की  बत  से  सहमत  र  sat  पास  बहुत  अधिक  संसाधन ब्

 जो  कि  वर्तमान  उपयोग  के  आधार

 पर  लगमग  800  वर्षों  को  लिए  पर्याप्त  ्य  ।
 इस

 बारे  में  हमें  अनावश्यक  रूप  से  चिंता  नहीं
 करशनो  चहिये  ।  घोटे  के  भो  कई  कारण  gt  और  की  दूरी  लगभग

 400  frat  मोटर  है  और  एक  महत्वपूर्ण  कारण
 है

 हमारी  पतन  सुविधाएं  भी  पर्याप्त

 नहीं  है  ।  वतंमान  staat  सें  उनको  और  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 ह  हग

 सभा  का  कायें

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 (at  oe  टाट  सकूर aaa  काय  मंत्री  ह  ना  wo  Sas  :  आपकी  अनुमति  a  मुझे  19  अगस्तਂ

 1974  से  आरंभ  होने
 वाल  सप्ताह  के  लिए  निम्नलिखित  सरकारी  ara  की  धोषणा  करनी  है

 '

 1.  आज  की  कार्य  सुचो  से  आग  ले  जाये  गये  सरकारी  काय  के  किसी  भी  विषय  पर  विचार

 2.  अध्यादेशों  को  threat  के  लिए  निम्नलिखित  विधेयकों  पर  faare  करता  तथा  उन्हें
 afer  करना  एवं  उनके  निरनुमोदन  संबंधी  सांविधिक  संकल्प

 कम्पनो  १र  अस्थायी  1974

 अतिरिक्  उपलब्धियां  1974

 अनिवायं  निक्षेप  स्कीम  19741

 अवश्यक  वस्तु  1974  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  ।
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 25  1896  सभा  का  BIT

 (=)  एल्कॉक  एशडाउन  कम्पनी  लिमिटेड  का  asta)  संशोधन  1974,
 राज्य  सभा  दारा  पारित  रुप

 (a)  उद्योग  और  am  घन  1974,  NIV  प्त TS  a  aT  द्वारा  पारिव

 a

 प्रेस  परिषद  )  विधेयक  1974,  सभा  दारा  पारित  रूप  में  ।

 3.  बाढ़  और  सुख  की  स्थिति  पर  शनिवार  24  1974  कों  चर्चा  ।

 2.  मुझे  सदन  को  यह  भो  सुचना  देनी
 है

 कि  रेल  मंत्ती  21  1974  को  अनुदानों
 की  पेश  करेंगे  और  माल  भाड़े  तथा  यात्री  किसये  की  aut  में  समाबोजन

 के  प्रथ्वावों  के  साथ  साथ  रेलों  की  वित्तीय  स्थिति  के  संबंध  में  वक्तव्य  देंगें

 Shri  Shankac  Daval  Singh  (Chatra)  :  There  is  strike  and  lock-out  in  Air-India.  It
 should  be  discussed  during  the  next  week  and  Government  should  give  a  statement.

 Shri  L.  M.  Madhukar  (Kesaria  :  There  are  a  large  number  of  Cane  growers  in
 ours  country  and  Sugar  Cane  is  used  mn  Sugar  Mills.  Sugar  Cane  and  Sugar  Industries
 are  facing  crisis.  is  greit  discontentment  amongst  cane  growers  as  they  are  not

 getting  proper  price  for  their  produce.  This  matter  should  be  discussed  in  the  House  and
 Statement. on.  Minister  should  be  asked  to  give

 ‘sft  च्ज्०  पी०  anitereora  :  Ta  अप्रेल  मास  में  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  मंत्रालय  की  मांगों  पर

 चर्चा  के  दोरान  मैंने  देश में  औषधियों  की  कमी  का  संकेत  दिया  था  आज  बह  संकट  उपस्थित

 q हो  गया  है  |  देश  में  अस्पतालों  में  एवं  झ  कानों  पर  औषधियां  उपलब्ध  नहीं  हैं  यह  एक  बहुत
 ही  चिन्ता  का  faa  है  एल्ड!माइन  आम  औषधियां  अधिकतर  दुकानों  पर

 उपलब्ध  नहीं  हैं  सदन  स्थगन  से  पव  इस  स्थिति  पर  चर्चा  की  अनुमति  प्रदान  की  जाये  ।

 ग्रह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामला  है  ।

 श्री  ज्योतिमंग  बसु
 :  मैंने  भारत  सेवक  समाज  के  कदाचारों  बारेमें

 कपूर  आयोग  के  प्रतिवेदन  से  उद्धरण  लेकर  संसद
 श्री  एल०  एन०  मिश्र  को  हटाने  के

 प्रस्ताव  की  सूचना  दी  थी  ।  में  पप्ताव  में  कहीं  गईं  बातों
 के  लिए  पण  उत्तरदायित्व  करता

 (  |  इस  प्रस्ताव  को  2  अगस्त  को  सुचना  दी  गई  थो  और  लोक  aq  सचिवालय  ने  इसे  तत्काल

 प्रधानमंत्री  को  भेज  दिया  था  ।  15  दिन  के
 बाद  थी  उस  प्रस्ताव  को  काय  सुची  में  शामिल  नहीं

 किया  गया  क्योंकि  वे  भ्रष्ट  मंतियों
 की

 रक्षा  करना  चाहते  हैं  ।  मेने  एक  विशिष्ट  मामला  प्रस्तुत
 किया  है  और  यदि  मैं  उसको  सिद्ध  नहीं  करता  तो  मूझे  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  का  सामना

 करना  पड़ेंगा  मं  आपसे  निवेदन  करता  हुंकि  आप  प्रधान  सरकार  को  निदेश दे  कि  इस

 प्रस्ताव  को  यथाशीघ्र  चर्चा  के  लिये  कार्यसूची  में  शामिल  किंया  जाये  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यर्दि  आप  इस  प्रकार  विना
 किसी

 ar  अनुसरण  किये  अपने  विचार

 व्यक्त  करना  चाहते  है  तो  फिर  इस  प्रस्ताव  को  मुझे  या  प्रधान  मंत्री  को  भेजने  का  कोई  लाभ

 नहीं  होगा  आपको  कुछ  समय  तर्क  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :

 मैने
 15  दिन  तक  प्रतीक्षा  की

 है
 ।

 रद ? अध्यक्ष  agiza  :
 समय  क  वारे  में  को  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  उन्होंने

 aq  मामले  की  जांच  करनी
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 Matter  under  Rule  377  Sravana  25,  1896  (Saka)

 Shri  Atai  Behari  Vajpayee(Gwalior):1t  may  be  recalled  that  I  had  raised  the  ques-
 tion  of  victimisation  of  the  employees  of  all  the  offices  of  comptroller  and  Auditor  General
 of  India  last  Friday  and  requested  the  Finance  Minister  to  make  a  statement  thereon.  In-
 Spite  of  your  directions,  the  statement  has  not.been  made  even  after  one  week.

 वित्त  मंत्री
 यशवन्तराव  :  मुझे  वह  कल ही

 मिला  है  और  x  तथ्यों  का

 पता  लगा  रहा  हूं  जिनके  आधार  पर  म  वक्तव्य  दे  सकता हूँ  ।  में  आपको  आश्वासन  देता  हूं
 कि  म  आगामी  सप्ताह  में  वक्तव्य  दे  दूंगा  ।

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  :  There  is  some  controversy  about  the  assets  of  the  former
 Minister  of  Agriculture.  He  has  stated  that  he  has  a  property  worth  Rs.  6  lakhs.

 अध्यक्ष  महोदय
 :  आप  इस  बारे  में  प्रधान  मंत्री  a  सभा  a  बाहर  मिल  सकते  है  ।  हर  ara

 यहां  नहीं  उठाई  जा  सकती  ।

 Shri  Atal  Behari  Vajpayee  :  We  can  demand  the  statement  of  the  Prime  Minister
 thereon.

 Mr.  Speaker  At  present  you  can  make  your  observation  about  the  issues  pending
 before  the  House.

 प्रो ०  मध  दण्डवत  :  आगामी  सप्ताह  के  लिये
 में  एक  ही  सुझाव  देना  चाहता  हूं

 कि  आगामी  सप्ताह  में  प्रधान  मंत्री  द्वारों  उन  आरोपों  पर  एक  वक्तव्य  दिलाया  जाये  जिनके  बारे  मं

 लोकसभा  के  एक  सदस्य  श्री  एस०  एन०  fax  ने  आवश्यक  दस्तावेज़  भी  पेश  किये  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  नहीं  ।  कल  चुनाव  होता  है  और  आज  यह  मांग  की  जा  रही है  जबकि

 सभा  के  काय  की  घोषणा  की  जा  रही  है  ।  यह  ठीक  नहीं  इस  मामले  को  आज  ही  क्यों

 उठाया  जा  हा

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  में  ने  लिख  कर  भेजा  था  कि  में  ये  मामले  उठाना  चाहता  हूं  और  उनमें

 पहला
 मामला  श्री  अहमद  की  सम्पत्ति  का  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  आपके  प्रस्ताव  सभा  के  ate  से  साम्बन्धित  होने  चाहिय े।

 इयामनन्दन  fat  (ATA )
 :  माननीय  सदस्य  मंत्रि  परिषद

 में  रहे  है
 और  यदि  वह  परमात्मा

 की  gat  a  निर्वाच्ति  हो  जाते  है  तो  बाद
 में  उनके  बारे  संसद  में  अथवा  न्यायालय  में  कोई

 मामला  नहीं  उठाया  जा  सकता  ।  उन्होंने  मंत्री  के  रुप  में  अपनी  सम्पदि  की  घोषणा  की  है

 और  sant  विवरण
 प्रधान  मंत्री

 को  भेजा  तो  क्या
 हम  उस

 विवरण  की  जानकारी  नहीं

 प्राप्त  कर  सकते  ?

 अध्यक्ष
 :

 इस  प्रकार  के  मामले  उठाने  की  भी  प्रक्रिया  है  परन्तु  सभा
 के

 कार्य
 की

 घोषणा  के  समय  इस  प्रकार  के  सुझाव  देना  युक्तिसंगत  नहीं  है
 ।

 नियम  377  के  अधीन  मामलें

 MATTERS  UNDER  RULE  377

 sama  में  स  के  बराबर झ श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  (aTaTTT)  हुई  है
 ।

 एक

 गम्भीर  संकट  पैदा  हो  गया  है  ।  भावनगर  को  पीने  का  पानी  सप्लाई  करनेवाले  जलाशयों

 में  पानी  का  स्तर  बहुत  कम  हो  गया  है
 ।

 यदि
 5

 दिन  तक  वर्षा
 न

 हुई  तो  भावनगर

 में  पानी  नहीं  मिलेगा  मैँ  गृह  मंत्री  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  गुजरात  के  राज्यपाल  को

 भावनगर  को  शेरसंजी  जलाशय  से  पानी  करने  की  व्यवस्था  की  जाय  |
 अनुदेश  दें  कि
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 16  1974  काय  मंत्रणा  समिति

 em  hu

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  National  Book  Trust  was  set  up  mainly  to  publish
 good  books  in  regional  Indian  languages  but  they  have  been  publishing  most  of  the  books
 in  English  in  the  recent  past  The  honable  Minister  should  clarify  the  position  I  would
 also  like  to  know  whether  budget  for  the  aforesaid  Trust  has  been  reduced  as  an  economy
 measure  ,?  Besides  I  want  to  know  whether  any  book  has  been  published  for  children  during
 the  last  3-4  years  by  the  Children  Book  Trust.

 att  ato  वी०  नायक  सरकारी  उपक्रमों  का  कार्य  पर्याप्त  नहीं  है

 चाहता  हूं  कि  इस  देश  में  सरकारी  और  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को  दी  गई  औद्योगिक  रियायतों
 पर  इसी  aa  में  चर्चा  करने  के  लिय  समय  निर्धारित  किया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad) :  It  has  been  stated  by  the  President  of  Delhi
 Univerciity  Students  Union  that  the  Vice-Chaneller  had  closed  the  University  on  gth  Augus}
 so  that  maximum  number  of  students  may  be  able  to  join  the  rally  organised  by  the  Youth

 If  no  efforts Congress  and  two  days  thereafter  action  was  taken  against  four  students.
 made  tostop  the  action  the  President  of  the  Students  Union  has  threatened  that  there
 will  be  agitation  against  the  authorities  of  Delhi  University.  The  Minister  of  Education
 should  therefore,  give  a  statement  on  the  issue

 में  संसदीय  कार्य  मंत्री  का  ध्यान  उन  समाचारों  की  ant समर  गह  :

 दिलाना  चाहता  हूं  कि  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक  ने
 250

 करोड़  रुपये  के  एक
 कृषि  कार्यक्रम  पर  अपनी  रिपोर्ट  राष्ट्रपति  को  प्रस्तुत  की  है  ।

 यह  आरोप भीਂ  लगाया  गया है  कि

 प्रतिवेदनों  में  गम्भीर  घोटालों  का  उल्लेख  है  कया  इस  मामले  में  भूतपूवे  कृषि  मंत्री  का  हा

 होने  के  कारण  द्रुत  कार्यक्रम  संबंधी  प्रतिवंदन  को  प्रकाशित  नहीं  किया  गया  और
 न

 ही  उसे

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  है
 ?

 मैं  पूछना  चाहता  हूं  fe  इस  प्रतिवेदन  को
 कब

 तक  प्रस्तुत

 किया  जायेगा
 ?

 घरप्राम  के  आदिवासियों  पर  अत्याचार  के  बारे  में  अब  तक

 कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  ।  मैंने  इस  बारे  में  6  अगस्त  को  सुचना  भेजी  थी

 अध्यक्ष  महोदय :  मेरा  ध्यान  इस  मामले  की  ओर  दिलाया  जा  चुका  है  i  wa  भाप
 बैठ  जाइये  ।

 संसदीय  काय  मंत्री  कण०  :  कुछ  सुझाव  दिये  गये  हैं  जिन  सुझावों
 को

 भापने  अनुचित  करार  नहीं  दिया  उन्हें  मैं  सम्बन्धित  मंत्रियों
 को  भेज  दूंगा  |

 ———

 कॉर्यमंत्रणा  afata

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 46  at  प्रतिवेदन

 शी  कें०  रघुरामया :  म  प्रस्ताव  करता  हू

 यह

 सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति के  46  वें  प्रतिवेदन  जो  14  1974

 को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रशन  यह  है
 :

 कि

 यह

 सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  46  वें  प्रतिवेदन  जो  14  1974

 को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  है
 ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted
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 Companies  (Temporary  Restrictions  August  16,  1974
 on  Dividends)  Bill

 ee  ee

 HATA  की  अनुपूरक  मांगें  4
 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  IERRY)  1974

 वित्त  मंत्रालय  मेंराज्य  मंत्री  Fo  आर०  q  वर्ष  1974-75 के  लिये

 पाण्डिचरी  संघ  राज्य  क्त  के  संबंध  में  अनुदानों  की  अनपूरक  मांगे  दशनि  ब्राला  एक  विवरण

 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 ee a

 कम्पनी  पर  अस्थायी  निबन्धन  विधियक
 COMPANIES  (TEMPORARY  RESTRICTIONS  ON  DIVIDENDS)  BILL

 faa  मंत्री  (at  यशवन्तराव  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 राष्ट्र  के  आर्थिक  विकास के  fea  कतिपय  कम्पनियों  के  लाभों में  से  लाभांश

 घोषित  करने  की  शक्ति  पर  अस्थायी  निर्बन्धनों  के
 fag

 और  उनसे  सम्बन्धित
 या

 उनके  आनुषंगिक  विषयों के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  geeaiiqa  करने

 की  aaata a wrtਂ दी  जाये  ry

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठा  सीन  हुए

 Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair

 उपाध्यक्ष  महोदय  श्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 राष्ट्र  के  आधिक  विकास  के  हित  कतिपय  कम्पनियों के  लाभों  में  से  लाभांश

 घोषित  करने  की  शक्ति  पर  अस्थायी  निबंन्धनों  के  लिए  और  उनसे  सम्बन्धित  या  उनके

 arate  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  विधयक  को  पुरःस्थापित करने  की
 भनमति  दी  जाय  पी

 श्री  afaata  (SrTHINT )  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  कम्पनी  (ata IZ पर  अस्थायी

 के  बारे  में  6  जुलाई  1974  और  15  जूलाई  1974  को  अध्यादेश  जारी

 किये  गये  थे  और  ag  विधेयक  9  1974  को  पेश  किया  गया  है  ।  इसक  बाद

 14
 भगस्त  को  शुद्धिपत्र  जारी  किया  गया

 ati
 परन्तु  शुद्धिपत्र  के  नाम  पर  वह  कोई

 बड़ा  संशोधन
 पुरःस्थापित  नहीं  कर  सकते  ।  ag  नियमित  रूप  में  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकत

 माध्यम  स इस  सम्बन्ध  में  मैं  आपका  विनिर्णय  चाहता  हूं  कि  शद्धि-पत्र के

 कोई  बड़ा  संशोधन  पुरःस्थापित  किया  जा
 सकता

 है
 ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  विधेयक  में  निहित  योजना  6  1974  को
 लागू  कर

 दी  गई  थी  ।  यदि  यह  बात  ठीक  है  तो  कुछ  धनराशि  खर्च  भी  कर  दी  गई  होगी  ।  यह

 राशि  किस  शीष  में
 दर्शायी  गई  है

 ।
 सरकार  संसद  की  अनुमति

 के  बिना  कोई  धनराशि  aq

 नहीं  कर  सकती
 ।

 यदि  सरकार  कहे  कि  कोई  धनराशि  खर्च  नहीं  की  गई  है  तो  इसका
 aq  ag  है  कि  उक्त  योजना  क्रियान्वित  नहीं  की  गई  है  ।  यदि  यह  बात  ठीक  है  तो

 इसका  द ह  यह  है  कि  उपरोक्त  अध्यादेश
 6

 जुलाई
 को

 जारी  करने  की
 कोई

 नहीं  थी  ।  मैं  वित्त  मंत्री  के  विधेयक को  पुरःस्थापित  करने का  विरोध  करने  और

 निममित  प्रस्ताव  पर  चर्चा  करने  से  पूर्व  आपका  इन  दो  बातों  पर  विनिर्णय  चाहता  हूं  |

 इस  विधेयक  मे  शुद्धि-पन्न  के  रूप  में  काफ़ी थी  सोमनाथ  चर्द्जी  :
 fet  ना  हैं  ।  संशोधन  करने  सम्बन्धी  उपबन्धों  का  अनुसरण  किया  चाहिये
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 25  1896  ( a)  कम्पनी  लाभांशों पर  अस्थायी

 निर्बंधन  विधेयक

 ह क  क  की

 अनुच्छेद
 117(1)  के  अधीन  राष्ट्रपति की  मंजूरी  प्राप्त  नहीं  की  गई  है

 ।
 हम हम  पूछना aT

 है  कि  कम्पनी-कार्य  विभाग  के  किस  शीर्ष  के  अन्तर्गत  धनराशी  खच  की  गई  an

 को
 इस  व्यय  की  व्यवस्था  के  लिये  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  amar  अतिरिक्त  अनुवान

 प्रस्तुत करने  होंगे  ।

 श्यामनत्दन  fast  म  इस  बात  पर  सहमत  हूं कि  राष्ट्रपति  द्वारा

 अध्यादेश  ल  री  सने  क  ही  पसीना  किया  सा  कता  था  ar  f  क  अध्यादेश  था

 और  अध्यादेश  का  संशोधन  राष्ट्रपति  द्वारा  एक  अन्य  अध्यादेश  जारी  करके  ही  किया  जा

 सकता है

 Shri  Madha  Limaye  (Banka) :  Sir,  I  would  like  to  ascertain  from  your  office  whether
 corrigenda  was  a  part  of  the  Bill  and  the  same  was  a  printing  mistake  when  the  notice  was
 rec  sived  by  them.  If  some  thing  is  to  be  added  it  can  be  done  through  a  regular  amend-
 Meine:  and  not  through  back-door.  In  so  far  as  the  question  of  expenditure  of  Gompany
 Law  Deowimiac  demands s  coarcerned,  supplemeutary  should  be  brought  before  the

 The  chair  should  give  a  ruling  in  this  regard.

 Shei  Atal  Bihaci  Vajpayee  (Gwalior)  :  This  ordinance  was  promulgated  on  6tn  July
 tin  has  Therefore,  an  amendement  was  issued  on  15th  July  Thereafter  the  Bill  was
 brought  on  gth  August  and  an  am2ndment was  broughton  14th  August.  Itisclear  that
 1)  through  corrigenda.  It  seems  that  Ministry  of  Law  has
 not  been  consulted.  This  1s  objectionable

 faa  मंत्री  QAAALTA  :  हम  निश्चय  ही  परिवतेन  के  साथ  या  बिना

 heat  के  विधेयक  पुरःस्थापित  कर  सकते  है

 ।

 प्रश्न  यह  है
 कि

 हम
 शद्धिपत्र

 पुरःस्थापित  कर  सकते  है  या  नहीं
 ।

 तो  मेरे  विचार  में  पहले  भी  विधेयक  पुरःस्थापित  करने

 से  पूर्व  शुद्धि-पत्र  जारी  किये  जात  ्  हैं  ।  यह  कार्यवाही
 सभा

 की  प्रक्रिया  के  अनुरूप
 की  दृष्टि  से  इसमें  कोई  गलती  नहीं  है

 ।
 जहां  तक  अतिरिक्त  व्यय  का  सम्बन्ध

 मेरी  जानकारी  के  अनुसार  अभी  कोई  धनराशि  खरच  नहीं  की  गई  है  और  यदि  धनराशि  खर्च

 की  जानी  है  तो  उसके  लिये  आकस्मिक  निधि  से  निकाली  जा  सकती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  में  ने  सचिवालय  से  पता  लगाया  है  ।  जहां  तक  शुद्धि-पत्न  सम्बन्ध

 है  वह  oie  की  गलती  है  और  मंत्रालय  द्वारा  भेजे  गये  विधेयक  में  सब  शुद्धियां  सम्मिलित

 श्री  संक्षियान  :  इस  विधेयक  को  16  अगस्त  को  पुरःस्थापित किये  जाने  का  विचार
 था  ।  इसका  अर्थ  यह  है  कि

 9
 अगस्त  को  प्रूफ  की  अधिकृत  प्रतियां  लोकसभा  को  मिल

 जानी

 चाहिये  यह  शुद्धि  14  अगस्त  का  है  और  इसलिये
 9

 अगस्त  की  प्रूफ-प्रतियों  में  यह

 शद्धिपत्र  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  सकता  |

 श्री  सोमताथ  चटर्जी  संशोधन  के  बिना  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मुझे  अपने  अधिकारियों  से  पता  लगा  है
 कि

 स्थिति  यह  है  कि  विधि

 मंत्रालय  ने  विधेयक  की  एक  मुद्रित  प्रति  भेजी  है
 ।

 श्री  श्यामनन्दन  fa  (ayaa)  feat दिन  पूर्वे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  इसकी  मझ  जानकारी  नहीं  है  ।  जैसे  ही  हमें  प्रति  विधि  मंत्रालय

 से  प्राप्त
 होगी

 हम  उसको  सदस्यों  में  वितरित  कर  देंगे  ।
 उक्त  में  वे  कुछ  श द्वियां ्

 करना  gl  है  और
 वे  शुद्धियां  वहीं  हैं

 जिनका  श्री  सेझियान  ने  उल्लेख  किया  है  ।
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 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  ि  गी  कि

 ी

 ।  इस  बात

 का  निर्णय  आपने  करना  है  कि  क्या  व  इस  अवस्था  में  संशोधन  _ WI )  कर  सकते  है
 ?

 उपाध्यक्ष म  :
 इस  अवस्था  में  संशोधन  प्रस्तुत  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता

 |  अब

 शुद्धियों  सहित  विधेयक  सदन  के  सम्मुख  है  ।  a a ~~  का  अर्थ  किसी  शब्द  के  अर्थ  को  उसके
 अथ  में  परिवर्तन  किये  स्पष्ट  करना  है  ।  मैंने  इन  शुद्धियों  की  जांच  नहीं  की  है  ।  अब

 get  ag  है  कि  विधेयक  का  शुद्धियों  सहित  परिचालन  नियमानुसार  समय  पर  किया  गया  ।

 सदस्यों  को  इस  बात  की  चिनता  है  कि  क्या  उन  शुद्धियों  से  अर्थ  में  कोई  मूल  परिवर्तन

 हुए  हैं  ।  उन्होंने  जो
 भी

 परिवर्तन  किये  हैं  वे  सब  सभा  के  सामने  हैं  और  यथासमय

 किये  गये  हैं  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  कि  उक्त  परिवर्तेन  विधेयक  की  पुरःस्थापना
 में  कहां  तक  बाधक  हैं  ।

 ।  यदि att  अटल  बिहारो  वाजपयी
 :

 इन्हें  शुद्धि  के  रूप  में  नहीं  लिया  जाना

 वे  संशोधन  के  रूप  में  इन्हें  प्रस्तुत  करना  चाहते  है  तो  वे  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  ले  न  शद्धि

 के  नाम  पर  वे  विधेयक  में  संशोधन  नहीं  कर  सकते  |

 वे  संशोधन नहीं  हैं  । उपाध्यक्ष

 at  wat  बिहारी  वाजपयी  :  वे  विधेयक  में  परिवर्तन  करना  चाहते

 भी  एच०  एस०  मुकर्जी  :  विधेयक  में  इस  समय  भारी  संशोधन

 अथवा  परिवर्तन  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिय  क्योंकि  ऐसा  करने  की  अनुमति

 गैर-सरकारी  सदस्यों  को  भी  नहीं  दी  जाती  है
 ।

 यदि  गैर-सरकारी  सदस्यों  को  अपने  विधेयक

 में  और  कुछ  जोड़ने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  तो  सरकार  को  उसमें  परिवर्तन  करने  की
 अनमति क्यों  दी  जायें  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  मेरे  विचार  से  इस  बारे  में  स्थिति  बहुत  स्पष्ट  है  ।

 भी
 दयामनन्दन

 fas:
 आपको  सर्व  प्रथम  यह  विचार  करना  चाहिये  कि  शुद्धिके

 बहाने  सदस्य  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं
 ।

 ऐसा  करना  सभा  को  धोखा  देना  होगा  |

 qq  इस  बारे  में  पीठासन  से  स्पष्ट  विनिर्णय  चाहते  हैं  fe  क्‍या  अध्यादेश  में  संशोधन

 कितनी  सीमा  तक  किया  जा  सकता  है  ।  संशोधन  करने  की  भी  कोई  सीमा  होनी  चाहिये
 उस  सम्बन्ध  में  पीठासीन  को  विनिणय  देना  चाहिये  i  यहीं  मल  बात है  हम  यह  तर्क

 उस सर  करने  को  मी  तयार  नहीं  हैं  कि  सरकार  को  कोई  भी  तथा  किसी  प्रकार  फा

 किसी  भी  सीमा  तक  करने  का  अधिकार  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka) :  It  is  not  an  ordinary  procedural  matter.  This

 introduction  in  the  House.
 Government  is  so  incompetent  that  we  have  to  interfere  in  any  legislation,  it  brought

 The  word  ‘Net  profit’  was  not  there  in  the  Ordinance  first
 A  new  ordinance  was  brought  for  this  purpose  It  gives  bad  name  to  us  You  should  not
 take  it  lightly

 अध्यक्ष  महोदय  हुम  इस  बात  को  मजाक  में  नहीं  ल  रहे  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटजों  )  सरकार  ने  बाद  में  सोचकर  किया  है  क्योंकि  मूल

 विधेयक  में  अ  की  नकल  की  गई  है  ।  पहला  विधयक  जो  प्रस्तुत
 ड  =  of  तथा  परिचलित

 किया  गया  था  ag  अध्यादेश  की  नकल
 a

 ।  बाद  में  सोचकर  सरकार  ने

 HSATSy  में  परिवतन  करने  का  विचार  किया
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 fart  विधेयक

 एए  एएए  ne

 गैर-सरकारी  सदस्य  के  रूप  में  यदि  मेँ  एक  विधेयक  प्रस्तुत  करता  हुं  तो  शुद्धियों  के

 बहाने  मझे  विधेयक  में  नये  उपबन्ध  शामिल  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  में  आपसे

 इस  बारे  में  विनिणंय  चाहता  g  कि  क्या  सरकार  को  शुद्धियों  के  नाम  पर  विधेयक  में  नये

 उपबन्ध  जोड़ने  का  अधिकार  है

 at  सेन्ियान  :  लोक  सभा  सचिवालय  को  दो  प्रमाणति  प्रतियां  एक  सप्ताह

 qa  दी  जानी  चाहिय  थी  ।  आज  16  तारीख  है  aa:  उक्त  प्रतियां  9  तारीख  तक  दी  जानी

 चाहिय  थीं  ।  शुद्धि  पत्र  की  तारीख  14  है  ।  इससे  प्रतीत  होता  है  कि  लोक  सभा

 सचिवालय  को  उक्त  प्रतियां  एक  सप्ताह  पूर्व  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  थी  ।  इस  बारे  में

 निर्धारित  अवधि  का  पालन  नहीं  किया  गया  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी :  सरकार  को  इस  बारे  में  तदर्थ  प्रक्रिया  अपनाने  की  अनुमति  नहीं
 दी  जानी  चाहिय  ।

 श्री  afrara :  यदि  सरकार  शुद्धि  के  नाम  पर  विधेयक  में  संशोधन  करना  चाहती  है
 तो  क्या  एसा  करना  संशोधन  के  लिय  निर्धारित  प्रक्रिया  का  उल्लंघन  करना  नहीं  होगा

 ?

 में  चाहूंगा  कि  आप  इस  बारे  में  स्पष्ट  नि्णेय  दें
 ।

 यदि  हम  ऐसा  करते  ह  तो  हम  एक

 बुरी  परम्परा  कायम  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विधि  मंत्रालय  से  मुद्रित  प्रतियां  13  तारीख  को  2  बजे  प्राप्त

 हुई  थीं  ।  उसी  रात  उन्हें  परिचालित  कर  दिया  गया  था  और  सदस्यों  को  उक्त  प्रतियां

 सूबह  प्राप्त  हो  गई  थीं  ।  13  तारीख  की  शाम  को  हमें  मंत्रालय  से  शुद्धियां  साय॑  8  बजें

 प्राप्त  हुई  और  उक्त  शुद्धियां  सदस्यों  को  अगले  दिन  gag  तक  परिचालित  कर  दी  गई  थीं  ।

 इन  तथ्यों  के  बारे  में  कोई  विवादਂ  नहीं  है  ।

 आप  मुद्रित  प्रतियों  के  बारे  में  बता  रहे  हे  ।  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  प्रफ  को  दो  प्रमाणित  प्रतियां  लोक  सभा  सचिवालय  को  कब  प्राप्त

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  हमार  सचिवालय  को

 विधेयक  की  मुद्धित  प्रतियां  14  तारीख  को  दो  बज  प्राप्त  हुई  ।  तब  उन्हें  उसी  दिन  सदस्यों

 को  परिचालित  कर  दिया  गया  ।  14  तारीख  की  रात  आठ  बजे  तक  सदस्यों  को  शुद्धियों

 सहित  विधेयक  की  प्रतियां  प्राप्त  हो  चुकीं  ।  उसी  रात  सदस्यों  को  दस्तावज़  परिचालित

 कर  fer  गय  थ  जो  उन्हों  15  तारीख  की  सुबह  प्राप्त  हो  गये  थे  |

 श्री  afar  :  यह  प्रक्रिया  त्रुटिपूर्ण  है  ।  विधेयक  को  परिचालन  के  लिय  दो  स्पष्ट  दिन

 ~ feq  जाने  चाहिये  थे  ।  आपके  वक्तव्य  से  यह  सिद्ध  होता  है  कि  दो  दिन  का  नोटिस  नहीं

 दिया  गया  ।  अतः  विधेधक  पर  चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम में  यह
 ट

 है
 कि  विधेयक  द्वारा  अध्यादेश  में  संशोधन

 किया  जा  सकता  है  ।  यह  दूसरी  बात  है  कि  किस  सीमा  तक  संशोधन  किया  जा  सकता

 विधेयक  को  दो  दिन  ga  यथा  समय  परिचालित  किया  गया  था  |  इस  बारे  में  अध्यक्ष  के

 निदेश  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  जब  एक  विधेयक  पर  विचार  किया  जाता  है  आप  संशोधन के

 लिय  नोटिस  देते  ह  और  उस  पर  सदन  में  विचार  होता  है  और  यदि  सदन  इसे  स्वीकार

 कर  लेता  है  तो  विधेयक  में  संशोधन  हो  जाता  है  अब  संशोधन  करने  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  हमे  विधेयक  और  शुद्धि  पत्र  भेज  दिया  है  और  वह  इस  समय  हम  सबके

 सामने  है  |
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 सहोदथ  |

 श्री  सेक्ञियान  ने  एक  बहुत  तकनीकी  मामल  उठाया  है  और  वह  यहं  कि  शुद्धिपत्र  भी
 वकान

 सदस्यों  को  दो  दिन  पूर्व  परिचालित  किया ज जाना  चाहिये  ।  इस  बाच मे में  अध्यक्ष  ने  कोई  निर्देश  नहीं

 दिय है  ।  aq  सम्बन्ध  में  कोई  नियम  नहीं  है  ।

 हमें  विधेयक  को  प्रस्थपित  करन  में  कोई  आपत्ति  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न

 oF  स्वीकार  नहीं  कर  सकता

 तहां  तक  इस  पर  हुए व्यय  का  सम्बन्ध  है विज  मंत्री  ने  स्पष्ट  कर  feat  है  कि  इस  पर  कोई  व्यय  नहीं

 हुआ  उन्होंने  यह  भी  कहा  हैकि  यदि  इस  गर्क  छ  व्यय  भी  हुआ  है  तो  उसे आकरिमक  निधि से  निकालने
 का

 उपबन्ध  है  महोदय  वित्तीय  विधेयक  दो  )
 के  बारै  में  पहले ही  ag  विनिणंय  दे  चुके है

 कि  अधित्रेशन  के  दौरान  सरकार  को  अनुपूरक  पांगे  प्रस्तुत  करनी  चाहिय  ।

 ष्ी  afr  :  इस  सामले  में  जब
 एक  नई

 योजनां
 है

 तो  किसी  अन्य  मद  जिस.पर  मतदान  हो  चुका
 कोई  धनराशी  नहीं  ली  जा  राकती  ।  चाहें  अन्य  शीर्षक  के  अन्तग ंत  धनराशि  उपलब्ध  ही  क्यों  न  हो  ।

 महान्यायवादी  ने  इस  सम्बन्ध में  संविध!न  में  संशोधन  करने  का  सुझाव  दिया है  यदि  कोई  धनराशि

 व्यय  की  गई  है  तो  उन्हे  सदन  को  इरा  बात  से  संतुष्ट  करना  चाहिये  कि  आकस्मिकता  निधि  से  वतंमान

 आवंटित  राशि  को  हुए  बिना  धनराशि  ली  गई
 है

 ।  अपना  विनिंग  देते  समय
 आपको  यह

 सुनिश्चित  करना
 चाहिये

 ।  अन्यथा  यह  व्यवस्था  अवैध  और  असंबधादिक  होगी  ।  मेँ  आपको

 इस  सम्बन्ध  में  अपना  विनिणंय  eating  करने  का  सुझाव  दूंगा  ।  आकस्मिकता  निधि  से

 निकाली
 गई

 धनराशि
 का  उन्हें  पूरा  ब्यौरा  देता  चाहिये  ।  आपको  भविष्य

 के  लिये  इस  बारे  में  स्फष्ट  निर्णय  देना  चाहिये

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 विवाद  का  मुख्य  विषय  यह  है
 कि  अब  faaaa  पुरः  स्थापित  किया

 जा
 a

 है है  अग्रवा  नड़ीं  ।  मंत्री  महोदय  चता  qh
 हूँ
 हू  कि  aq  मामले  में  अतिरिक्त  धनराशि

 खच  नहीं  amy  गई  हैं  ।

 शी  सेक्ियान  :  vet  को  इग  तारे  में  जानकारी  का  अधिकार  है  |

 faa  vat  सशवन्तराव  :  ह  बहुत  सरल  प्रश्न  है  ।  माननीय  सदस्य

 ae
 मामले  को  पेचीदा  बताने  न्  प्रयास  कर  रहे

 स

 हू  ।  वित्तीय  वक्तव्य  में  यह  कहा  गया है
 कि  अतिरिक्त

 wa
 ण्यों  के  लिय े०  तिक्त  व्यंग  करना  आवश्यक  होगा  ।  arty  तक  अतिरक्त

 कफचारियों  की  निपक्ति  सहीं  नी  गई  है  ।  अतः  इस  सम्बन्ध  में  न  तो अनुपूरक  मांगों  के

 माध्यम  से  अथवा  नहीं  आकस्मिक  ara के  माध्यम  से  कोई  व्यय  करने  का  प्रश्न  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :
 I  oppose  this  Bill.  There  1s  no  justification  in  issuing

 the  ordinance  without  waiting  for  a  few  days  for  the  sitting  of  the  Parliamert. - | है ॥

 is  against  the
 democrat

 1c  Partimentary  conventions.  The  s  aker  has  assured  that  he  would

 try  to  find  out  how far  che issuing  of  ordinance  was  justified.  The  Hon.
 Speaker

 should  give
 his  rutling  in  this  matter.

 Seconly,  this  Bill  gives  the  Government  extra  ordinary  powers.  Clause  15  of  the  Bil!

 r2fecs  io  the  difficulties  ‘but  has  not  been  made  clear  as  to  what  kinds  of
 सि

 ties  have

 b2en  visualised  by  the  Finance  Minisier.

 [t  is  from  this  point  of ४ view  that  this  Billis  defective  and  incomplete.

 st  रोकियान  :  यट  निधे यद  असंवैधानिक  है  ।  मैं  इसकी  पुर:स्थापना  का  विरोध

 आर्थिक  विकास  के  हित  में  कुछ  कम्पनियों  के कर
 रहा  हूं

 ।  यह  कहा  गया  है  राष्ट्र
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 25  1896  कंपनी  (arstieriaz  अस्थायी-निर्बन्धन )
 विधेयक

 लाभांश  घोषित  करने  की  पर
 अस्थायी

 रोक  लगाई  गई  है  और
 उसे  अध्यादेश  और  अब

 विधेधक  द्वारा  क्रियान्वित  fat  जायेगा  |

 खंड  3  में  उन  कम्पनियों  की  परिभाषा  दी  गई  है  जिन  पर  यह  विधेयक  लाग  किया

 जायया  ।  इस  उपबन्ध  से  उन  कम्पनियों  को  निकाल  दिया  गया
 ह

 जिनमें  जनता  की  रूचि
 नहीं  है  ।  इसमें से  प्राइवेट  कम्पनियों  तथा  उन  कम्पनियों  को  भी  निकाल  दिया  गया '  हैं  ज
 भारत  में  लाभांश  वितरित  नहीं  करतीं  ।

 खंड  7/  के  अन्तर्गत  कम्पनियां  अपनी  अस्तियों  का  विवरण  नहीं  किसी  अन्य  व्यक्ति

 के नाम  पर  किसी  प्रकार  कर  आभार  स्वीकार  नहीं  करेंगी  और  न  ही  किसी  शेयर  होल्डर  को

 ऋण  देंगी  ।  भारत  में  अपने  लाभांश  की  घोषणा  करने  वाली  विदेशी  कम्पनी  इस  उपबन्ध

 के  अधीन  fara  वहं  विदेशी  कम्पनी  जो  भारत  में  अपने
 लाभांश

 की  घोषणा  नहीं
 किसी  शेयर  धारी  को  अपनी  इच्छानुसार  ऋण  दे  सकतीं  हूँ  ।  fagan  में

 भेदभाव  से  काम  लिया  गया  है  ।  कम्पनियों  के  साथ|  समान  व्यवहार  किया  जाना  चाहिये  ।

 इससे  संविधान  के  अनुच्छद  14  का  उल्लंघन  होता  हैं  और  यहं  विधेयक  असंवैधानिक  हो
 गया  है  |  सदन  को  इस

 विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  नहीं  देनी  चाहिये
 और  इस  विधेयक  पर  विचार  नहीं  करना  चाहिए  ।

 ShriMadhu
 Limaye

 :  It  hasbeen  stated  that  one  ofthe  objects  of  the  Bili  is  to  ‘promote
 savings  in  the  But  there  is  wild  discrimination  between  indigenous  companies
 and  foreign  companies.  There  is  no  reason  why  special  treatment  should  be  given  'to  these

 Companies  which  have  remitted  their
 dividends

 abroad

 My  second  objection is  this  that_  the  memorandum  of  delegated’  legislation,  appended
 to  this  Bill,  isin  complete  and  misleading.  Isit  not  the  duty  of  the  Government  to  mention
 all  those  clauses  under  which  rule-making  power  have  been  conferred  on  Government  under
 this  Bill  ?  Unless  the  mzmorandum  of  delegated  legislation  is  revised,  this.  Bill  cannot
 be  proceeded’  with.

 Thirdly,  in  dicnost  all  the  legislation  there  is  a  clause  of  ‘removal  of
 I  want  to  know  whether  the  Hon.  Minister  will  clarify  this  matter.

 श्री  इयामनन्दन  सिभ्र
 :  देश  में  कुल क  की  34,878  है  ।  इनमें  से

 *  6,846
 पब्लिक  aiaafrr  कम्पनिया ंहै  और  28,032  प्राइवेट  कम्पनियां  हे  |  उकते  विधान  केवला  6,846

 पब्लिक  कम्पनियों  पर  ही  लागू
 होगा

 ।  इसमें  भी  यहँ  विधान  केवलਂ  उ  कम्पनियों  परा

 लागू  होगा  जिनमें  जतता  की  भारी
 a  है  संख्या  3000  इससे

 कुछ  अधिक  होगी  |  अतः  इस  बारें  में  भारी  किया  गया  है  ।

 शन  PR Ck a: |  :  इस  मामले  में  कोई  भेदभाव  नहीं  किया
 गया

 है  ।  विदेशी
 कम्पनियों  को  विधेयक  कें  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  रखने  की  बात  कही  गई  है  ।  gaara

 घ्
 रूप  से  हम  एसा  कर  सकते  ए  |

 श्री  सच  लिमये  भ  इस  देश  में  कमाया  त  है  आप  उन  पर  यहां
 नियंत्रण  लगा  सकत  ह  ।

 श्री  QAATACTS  चव्हाण  :  वास्तविकता  यह  हैं  कि  इसकी  घोषणा  भारत  में  नहीं  की  जाती

 श्री  सेझियान  नीटों  में  मंत्री  महोदय  को  क्या  कहना  है  ।
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 Statement  re.  companies  temporary  restrictions  Sravana  25,  1896  (Saka)
 on  Dividend  Ordinance,  1974  and  Companies
 (Temporary  restrictions  on  Dividents)  Amendment

 श्री  यञशवन्त राव  चन्हाण  यह  एक  पुथक  मामला  है  ।  इससे  कौन  सी  कम्पनियां  सम्बद्ध

 हम  यह  बता  चुके  हैँ  ।  दूसरी  बात  जो  मैँ  समझता  शी
 यह  है  कि  यह  सभा  इस  मामले g

 के  संवेधानिक  पहलू  पर  विचार  कर  सकती  है

 att  दयामनन्दन  मिश्र  :  34,000  कम्पनियों  में  से  आप  केवल  6000

 नियों  की  देखभाल  कर  रहे  हूँ  ।  इन  6000  में  से  भी  आप  केवल  IUU  0  ले  रहे

 इस  प्रकार  आप  भेदभाव  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  यशवन्तराव  मेर  विचार  में  भेदभाव  की  कोई  बात  नहीं  है  ।  जो  शक्तियां

 प्रदान  की  गयी  उनका  उल्लेख  विवरण  में  किया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 राष्ट्र के  आर्थिक  विकास  के  हित  कतिपय  कम्पनियों  के  लाभों में  से  लाभांश

 घोषित  करने  की  शक्ति  पर  अस्थायी  निर्बन्धनों  के  लिए  और  उनसे  सम्बन्धित  या  उनके

 आनुषंगिक  विषयों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 मति  दी  जाये
 ”

 |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 The  Motion  was  adopted.

 थ्री  यशवन्तराव  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 कम्पनी  पर  अस्थायी  निर्बन्चन )  1974  और  कम्पनी  पर  अस्थायी

 निर्बन्धन  संशोधन  अध्यादेश  1974  दे  बारे  में  वक्तव्य
 :

 STATEMENT  RE.  COMPANIES  TEMPORARY  RESTRICTIONS  ON  DIVIDEND
 ORDINANCE,  1974  AND  COMPANIES  (TEMPORARY  RESTRICTIONS  ON

 DIVIDENDS)  AMENDMENT

 मंत्री  यदावन्तराव  :  में  कम्पनी  पर

 1974  तया  कम्पनी  पर  अस्थायी  संशोधन  1974

 द्वारा  तुरन्त  विधान  बनाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  व्याख्यात्मक  वक्तव्य  तथा
 अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  जैसा  कि  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा

 संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  71(1)  के  अन्तगंत  अपेक्षित  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  The  statement  under  rule  71  should  have  been  given
 on  22nd  July,  1974  when  this  ordinance  was  placed  before  the  House.  Under  rule  71(2)
 there  is  a  provision  of  placing  the  explainatory  note  alongwith  the  Bill.  Government  should
 be  directed  tog:ve  explanatory  statement  on  the  first  day  so  that  this  House  could
 know  whether  immediate  action  in  this  behalf  .was  ६0८५५ १.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  The  statement  given  by  the  Finance  Minister

 is  most  uratisfactory.  Adequate  justification  for  issuing  ordinance  on  6th  July  without

 waiting  for  22nd  July  when  the  session  of  Parliament  commenced  should  have  been  given.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रश्न  को  उस  समय  लिया  जब  विधेयक  पर  चर्चा  होगी

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  The  Finance  Minister  should  tell  us  wha:  was  the

 necessity  of  issuing  the  ordinance  on  6  th  July.  Why  he  could  not  waitfor  2end,the  day
 to  commence. when  the  session  was
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 16  अगस्त  1974  अतिरिक्त  उपलब्धियां  fava

 भरो  सेझियान  )  इन  अध्यादेशों  के  सभा  पटल  पर  wa  जाने  के  समय

 संसदीय  काय  मंत्री  ने  आश्वासन  दिया  था  कि  अध्यादेशों  के  जारी  करने  सम्बन्धी  औचित्य

 का  स्पष्टीकरण  मंत्री  महोदय  इन  पर  चर्चा  के  दौरान  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 श्री  मधु  लिमये  ने  नियम  71(2)  का  उल्लेख  करते  हय  पूछा  है

 कि  अध्यादेश  के  साथ  सभा  पटल  पर  व्याख्यात्मक  वक्तव्य  की  प्रतिलीपी  क्यों  नहीं  रखी  गयी  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  I  want  your  direction  on  applying  the  provision  of  rule  71(2)
 011  this  also

 उपाध्यक्ष  महोदय  मेरे  विचार  में  वक्तव्य  को  अभी  भी  सभा  पटल  पर  रखना  कोई  गलती  नही  है  ।

 वास्तव  में  यह  वक्तव्य  रखा  जाना  चाहिये  था  और  रख  दिया  गया  है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :
 The  Government  may  be  directed  to  give  statement

 alongwith  the  ordinance  in  future.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  वाजपेयी  के  तक  युक्तिसंगत  है  ।  इस  पर  हम  पहले  चर्चा
 a

 कर  चुकें है  और  जब  विधे  यक  पर  चर्चा  होगी  हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  है
 मेरे  में  अब  हम  अगले  विधेयक  पर  चर्चा

 अतिरिक्त  उपलब्धियां  निक्षेप  )
 विधेयक

 ADDITIONAL  EMPLOYMENTS  (COMPULSORY  DEPOSIT)  BILL

 म  प्रस्ताव  करता faa  मंत्री  यदावन्तराव  g

 *्कि  राष्ट्र  क ेआधिक  विकास  के  fea  में  अतिरिक्त  उपलब्धियों  के  अनिवायं  निक्षेप

 का  और  तत्संबन्धी  स्कीम  बनाने  और  उससे  सम्बन्धित  ar  उसके  आनुषंगिक  विषयों

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये
 ”

 |

 श्री  सेझियान :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  अध्यादेश  6  जुलाई  को  जारी  किया

 गया  ।  विधेयक  पर  9  अगस्त  को  किय  गय  और  14  अगस्त  को  इसका  श  faqa

 जारी  जिसमें  लगभग  13.  मद्द  शामिल  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  आप  इसका  विरोध  कर  रह ेहै  या  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा  रहे  हैं  ।

 श्री  सेझियान  :  संशोधनों  के  स्यान  पर  श द्धिपत्र  जारी  करने  सम्बन्धी  की  आदत

 उचित  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्या  है
 ?

 थी  संख्या  विधेयक यदि  ag  सिलसिला  जारी  रहा  तो  शद्धिपत्र  की  मदों  की

 की  मदों  से  बढ़  जायेंगी  ।

 श्री  पदावन्तराव  चबष्हाण  ora  में  भी  कभी  गलतियां  रह  जाती हूं  ।  क्या

 आप  चाहते  हैं  कि  शुद्धिपत्र  जारी  ही  न  जायें

 श्री  सेझियान
 :  आप  अपने  मंत्रालय  को  कह  दीजिये  कि  दस  के  शद्धिपन्व  a

 जारी  करें  ।

 Shri  Madhu
 Limaye  (Banka) :  No  details  of  the

 modifications  to  be  made  by  the
 Government  have  been  given  Are  these  modifications  in  the  form  of  clarifications
 or  they  are  procedural  ?

 117



 Committee  on  Private  Members  August  16,  1974

 Bills  and  Resolutions

 {Shri  Madhu  Limaye]

 Under  clause  17,  exceptional  power  of  delegation  has  been  allowed  and  no  principles
 or  guidlines  have  been  laid  down  as  to  how  these  powers  allowed  under  this  clause  will  be
 used.  Further,  it  has  not  even  been  mentioned  in  the  memorandum  of  delegated
 legislation.  There  must  be  some  framework  for  utilising  the  power  granted  here.

 The  Government  is  also  imposing  certain  expenditure  on  State  Goverr.mert  for  which

 they  have  not  obtained  vote  from  their  respective  Legislative  Assemblies  and  for  whick  they
 have  not  made  any  provision  in  their  annual  budgets.  So  it  is  beyond  the  legislative
 competence  of  this  House  to  ask  the  State  Governments  to  bear  scme  expenditure.

 सोमनाथ  Tach  :  क्या  हम  इस  स्थिति  में  इस  विधेयक  पर  चर्चा  भीਂ  कर

 सकते  हैं  ।  राज्य  सरकारों  और  स्थानोय  प्राधिकरणों  के  सभी  कमंचारियों  को  इस  विधेयक

 की  परिधि  में  ले  लिया  गया  है  ।  खंड  6  के  उप  खंड  (2)  में  समेकित  निधि से
 वतन  प्राप्त  करने  वाले  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकारों  के  कमंचारियों  के  अलावा  शेष  सभी

 चारियों  का  उल्लेख  है  लेकिन  स्थानीय  प्राधिकरणों  के  कमंचाशियों  को  शामिल  किया  गया  है  |

 संविधान  के  प्रावधानों  के  अनुसर  ag  विषय  राज्य  सुची  के  आता  है  ।  अतः  सुची
 की  प्रविष्टि  5  के  अन्तगंत  संविधान  सम्बन्धी  और  स्थानोय  प्राधिवगरियों  की  शक्तियों  ar

 मामला  राज्य  विधान  मंडलों  के  लिए  सुरक्षित  रखा  गया  है  ।  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  के

 निणंयों  के  अनुसार  यह  उप्रबन्ध  है  कि  प्रविष्टि  5  के  स्थानीय  के  अधीन

 सेवा  सम्बन्धी  उपबंध  राज्य  विधान  मंडलों  द्वारा  किया  जाता  हैं  ।

 विधान  में  स्थानीय  निकायों  के  कमंचारियों  की  नयी  सेवा  ad  लगाने  का  विचार  है
 faa  कि  केवल  राज्य  सरकार  हींਂ  कर  सकती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  aw  किया  जा  सकता

 है  कि  देश  में  व्याप्त  असाधारण  परिस्थिति  में  संविधान  के  कुछ  उपबंधों  के  vrata  संसद

 कों  असाधारण  शक्ति  प्राप्त  होंगी  |

 360  के  Hata  अपात  स्थिति  sr  उद्घोषणा  faa  बिना  प्रत्यायोजित  शक्ति

 का  उपयोग  कर  सरकार  सातवीं  अनुसुची  की  सुची  2  में  faa  मंडल  की  शक्तियां  छीनना

 चाहती  हैਂ  जबकि  सरकार  ऐसा  नहीं  कर  सकती  ।  जहां  तक  अनुच्छेद  352  के  अन्तगंत

 age  स्थिति  की  घोषणा  करने  का  सम्बन्ध  as  तो  पुर्णतया  भिन्न  विषय  है  ।  सर्कार

 ag  मानना  चाहिये  की  ऐसी  स्थिति  सरकार  ने  ही  पदा  की  है  जिससे  कि  भारत  में  या

 इसके  भू-भाग  में  वित्तीय  स्थिरता  या  ऋण  सम्बन्धीਂ  woraare ls  स्थिति  उत्पन्न  हो
 में गई  है  ।  इस  आधार  पर  यह  विधेयक  नितांत  रुप  में  aaa a fas  है  और  इसे  रद

 प्रस्तुत  नहीं  at  |

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेंयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  afafa

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS.

 44  वां  प्रतिवेदन

 श्री  डी०  बो०  चन्द्र  गौड़ा  में  प्रस्ताव  करता  हूं  ——

 कि  यह  सभा  गर  सरकारी  सदस्यों
 के  विधेयकों  aT  संकल्पों',सम्बन्धी  समिति  के

 प्रतिवेदन  से  जो  14  अगस्त  1974  को  सभा  में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  हैਂ  |

 उपाध्यक्ष|  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 यह  सभा  गर  सश्कारी सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 प्रतिवेदन  से  जो  14  अगस्त  1974  को  सभा  में  प्रस्तुत  far  गया  था  सहमत  है  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  Motion  was  adopted.
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 ििधधिधधऑिधि

 क़षि  श्रमिकों  के  बा बार  म  सकल

 RESOLUTION  R&  LABOUR

 उपाध्यक्ष  AAT :  अब  aq  श्रो  गदाधर  साहा  के  कृषि  श्रमिकों  सम्बन्धी  संकल्प  पर

 आग  विचार  करेगी  ।  माननीय  सदंस्थ  अपना  भाषण  जारी  करेंगे  |

 श्री  गदाघर  साहा  मूल्यों  में
 अभूतपूर्व  बुद्धि  के  कारण  ग्रामीण  ननतों

 विशेषकर  फुषि  और  गरीब  किसानों  का  जीवन  कष्टप्रद  हो  गया  है  ।  हमारे  देश  के

 70%  लोग  गांवों
 में  रहते  हैं  जिसमे  अनुसूचित  जातियां  और  अनुसुचित  जनजातियां  तथा

 पिछड़  लोग  40  प्रतिशत  के  परिणामस्वरूप  न  केवल  उनका  जीवन  कष्टप्रद

 हुआ
 है  अपितु  इन  लोगों  में  बेरोजगारी  ania  बढ़  रही  है  तथा  उनके  कष्ट  कई  गुना  बढ़

 wie  यह  दावा  किया  गया

 ह

 कि  खःद्यान्न  का  उत्पादन  काफी  संतोषजनक  हुआ  है
 ।

 यंदि ऐसी  बात  है  तो  फसल
 कटने  के  तुरन्त  बाद  यह  स्थिति

 क्यों  सामने
 आ  रही  है  ?  बहुत से

 sia  श्रमिक
 वेरो जगा

 र  होते  जा
 रहे

 स्
 ए  |  आसतेन  यदि  एक  sft  श्रमिक  को  120  fea

 काम  मिल  जाये  तो  वह  स्वयं  को  बहुत  भाग्यशाली  समझता है  ।  एक  ओर
 बढ़ते  हुए  मूल्यों

 के

 कारण  जोतदारों  को  खाद्य नन  का  अधिवः  मूल्य  मिल
 tat

 है  तो  दूसरी  ओर  श्रमिकों

 की  वास्तविक  मजूरी  धीरे  धीरे  कम  जा  रही है
 ।  केवल  वास्तविक  मजूरो  हो  नहीं

 faa  रही  अपितु  बहुत  से  मामलों  में  उन्हें  शोषण  के  सिवाय  कुछ  नहीं  मिलता  हैः  ।

 कुछ  सरकारों  ने  git  श्रमिकों  की  त्यूनतम  मजूरी  निश्चित  करने  के  लिये

 कानून  लागू  किए  हैं  परन्तु  बहुत  से  मामलों
 में

 उ
 न्हीं  राज्यों

 में  जो  मजूरी  दी  जाती  है  वह

 कानूनी  मजूरी  से  कम  है  ।  इस  प्रकार  वर्तमान  कानून  कृषि  श्रमिकों  के  लिये  किसी  भी

 रूप  में  agar  नहीं  हूं  1951-61  में  जब  जनसंख्या  में  21.5  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  तो

 खाद्य,त्न  के  उत्पादन  में  38.3  प्रतिशत  वृद्धि  हुई
 ।  यह  कहना

 सही
 नहीं  है  कि

 चंकि  जनसंख्या  बढ़  रही  हैं  इसलिये  मूल्य  बढ़  रह ेहैं  ।  गत  20  वर्षों  के  दौरान  खाद्यान्नों

 के  उत्पादन  को  दर  जनसंख्या  को  वृद्धि  दर  से  अधिक  रही  है  ।  फिर  देश  में  ara  की

 गंभीर  स्थिति  उत्पन्न  क्यों  हुई
 है  ः

 वास्तविकता
 ag  हैं  कि  जोतदारों  और  मुनाफाखोरों

 ने
 कृषि  उपभोक्ता  वस्तुओं  औद्योगिक  कच्चे चे  माल  तथा  औद्योगिक

 उत्पादन
 पर  अपनों

 पण  नियंत्रण  कर  रखा  है  ।  वस्तुओं  को  जमाखोरी  करने  आश  बनावटों  कमो
 पैदा

 करने  हे
 उनके  पासे  अत्यघिक  वित्तीय  क्षमता  है  ।  देश  में  इस  शोवनोय  स्थिति  के  लिये  मैं  सरकार की

 को  उत्तरदायी  ठहराऊंगा  |  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  भुखमरी  से  हो कृषि  सम्बन्धी  नोति

 रही  मौंतों  के  लिये
 सरकार

 उत्त'रद
 ए यो  है  ।  कृषि  कार्यों  के  लिये  अधिकाधिक  मशीने  बनाई

 ऑयात  की  जा  रही है  ‘|  oft  क्षेत्र  में  मशीनों  के  प्रयोग  से  धनी  और  निधन  किसानों

 बीच  खाई  बढ़  गई
 है  क्योंकि  मशोनों

 के  प्रयोग
 से  धनो  अधिक  लाभान्विध  हुए

 हैं  और  निर्धन  किसान  और  निर्धन  हो  गए  हैँ  ।  उन्हे  उनकी  भूमि  से  जा  रह्म  है  ।

 यह  सर्वे विदित  तथ्य  है  कि  भूमिहीन  कृषि  श्रमिकों  ह  संख्या  वर्ष  प्रति  av  बढ़ती  जा  रही

 है  ।  गत  दस  वर्षों  के  दौरान  भूमिहीन  धि  श्रमिकों  जो  उस  समय  15  थी

 बढ़  कर  25.7  हों  गई  है  ।  यह  हमारी  कृषि  अथंव्यवस्या  की  चिताजनक  स्थिलिं  है  क्योंकि

 इससे  कुछ  ही  व्यक्तियों  के  हाथों  में  भूमि  केन्द्रित  होती  जा  रहो  है  ।  इस  प्रकार  भूमिहीन

 कषि  श्रमिकों  को
 संख्या  बढ़तो  जा

 सही

 a  ओर  सरकार  को  भूमि  सुधर  नीति  निष्फल  सिद्ध

 हो  रही  है  ।  कृषि  क्षेत्र  में  मशीनों के  प्रयोग  से  बेरोजगारी  जां  रही  है  ।

 —_————

 में  fer  गये  भाषण  के  अंग्रेजो  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिंदी  रुपांतर  ।

 श्व  1m  narise]  translated  version  based  on  English  translation  of  th the  speech  delivere  d
 in  Bengali.

 119



 Resolution  Re.  Agricultural  labour  Sravana
 2
 25,  1896  (Saka

 a

 गदाधर

 निधन
 किसानों  के  पास  संसाधनों  का  अभाव  होने  के  कारण

 उन्हे
 विवश  होकर  अपना

 खाद्यान्न  बेचना  पड़ता  हैं  ।  यह  वास्तव  में  दयनीय  स्थिति  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  27  वर्ष
 बाद  भी  निधन  किसानों  को  ने  केवल  भूमि  नहीं  है  अपितु  उन्हें  अपना  चिर्वाहे  करने  के
 लिये  न्यूनतम  मजूरी  भी  नहीं  मिल  रही  ag  आवश्यक  है  कि  जमा  किया

 हुआ
 खाद्यान्न

 निकाला  जाये  और  बड़े  जोतदारों  और
 जमौंदारों

 पर  afaaia  लगाई  जाये  ।  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में
 उचित  दर  की  दुकाने  खोली  जायें  ।  इतना  ही  इस  घमय  जो  उचित  दर  को

 दुकानें  हूँ  उनके  माध्यम  से  पर्याप्त  मात्रा  में  वितरित  नहीं  किया  जा  रहा

 लाखों  ग्रमीण  को  भुखमरी  से  बचाने  के
 लिये

 सरकार  को  वतंमान  खाद्य  नीति
 में  परिवर्तन  करना  आवश्यक  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हू ं॥
 खाद्यान्न  के  थोक  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना

 चाहिए
 ।  इस  समय  विपणन  योग्य

 जिस  अतिरिक्त  खाद्यान्न  की  जमाखोरी  की  जा  रही  है  उसे  वर्ष  1972  में  प्रचलित  दरों

 पर  अनिवायं  रूप  से  aga  किया  जाना  चाहिए  ।  सरकार  को  सहायता  प्राप्त  दरो  पर  खाद्यान्न

 चोनी  सप्ल।ई  करने  चाहिए  ।

 | परोक्ष  करो  से  मूल्य  बढ़ते  हूँ  अत  उन्हें  कम  किया  जाना  चाहिए

 कृषि  श्रमिकों  के  मामले  मे  न्यूनतम  मजूरी  का  मूल्य-वृद्धि  से
 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 ala
 श्रमिकों  की  न्यूनतम  मजूरी  इस  प्रकार  सिश्चित  की  जाये  कि  वे  अच्छी  तरह  जीवन

 निर्वाह
 कर  सकें  ।  केन्द्रोय  सरकार  को  राज्य  सरकारों  a  अपग्रह  करना  कि  वे  अपने

 कानूनों  में  आवश्यक  संशोधन  करें  ताकि  कृषि  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  हो  सके  ।  यह  भी

 आवश्यक  है  कि  ग्रामीण  तड़क
 निर्माण

 की
 योजनाओं

 और  एसी  हीं

 अन्य  योजनाओं  पर
 तुरंत

 विचार  किया  जाये  और  उन्हें
 पुरा

 किया  जाये  ।  इन  योजनाओं

 से  ग्रामीण  sTAaay  वर्ग  को  पर्याप्त  रोजगार  मिल  सकेंगे  ।  सरकार  को  कृषि  श्रमिकों  को

 एक  दिन  में  8  से  10  घंट  तक  के  ears  काम  देने को  TT)  देनो  चाहिए  ।  इस  समूचे

 मामले  पर  विचार  करने  के  लिये  अलग  व्यवस्था  को  जानों  चाहिए  ।

 गत  दो-तीन वर्षों  से  सरकार  भूमि  सुधारों  के  बारे  में  बड़ी-बड़ी  बाते  कर  रहीं  हैं
 ।

 परन्तु  अभी  तक

 कोई  ठोस  कार्य  नहीं  किया  गया  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  सम्बन्धी  वर्तमान  कानून  स्वयं
 में

 दोषयुक्त
 इन  कानूनों  की  सफलता  के  लिये  जहां  कहीं  भी  किसानों  ने  आवाज  उठाई  है  वहां  उनकी  आवाज  दबा  दी

 गई  है  ।  पश्चिम  बंगाल  और  ez  राज्यों  में  ऐसा  हुआ  हमने  देखा  है  कि  सरकारने  गत  2-3
 वर्षों  में

 बेनामीਂ  भूमी  का
 पता  लगाने  और  उसे  किसानों में द  ale tet  के  लिए  समेकीत  प्रयास  नहीं  किए है

 सभापति  महोदय :  माननीय  सदस्य  25  मिनट  ले  चुके  (raat)

 श्री  गदाधर  साहा :  मेरा  सुझाव  हैं  की  10-15  एकड़  और  15-20  एकड  से  अधिक  भूमी
 बिना

 किसी  मुआवजा  अदा  किए  नियंत्रण  मे  ले  ली
 जाए

 और  किसानों  मे  निहित  कर  दी  मुझे  आशा  हैं

 कि  माननीय  सदस्य  मेरी  मांगों  का  समर्थन  करेंगे  |

 सभापति  महोदय :
 श्री  मूलचंद  ने

 दो  संशोधनों  की  सूचना  दे  रखी  क्या  वह  उन्हें

 प्रस्तत ्य  कर  रहे

 at  aaa  संशोधन संख्या  1  और  2  प्रस्तुत  करता  gl श्री  मूलचंद  डागा
 :

 में इन  संशोधनों  पर  कुछ  बोलना  चाहता  हूं  .  .
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 सभापति  महोदय :  माननीय सदस्य  अपनी  बारी  आने  पर  बोल  सकते  हैं  ।

 थ्रो  कठ  सुर्यनारायण
 :

 हमारे  देश  में  कृषि  श्रमिक  संगठीत  नहीं है  और  देश में  सभी

 सरकारों  ढारा  आरंभ  से  ही  इनसे  की  जाती  रही  केवल  केरल  सरकार  ने  कृषि

 श्रमिक  अधिनियम  बनाया  कृषि  श्रमिक  और  कृषक  देश  की  सेवा  कर  वेतनयोगी  कमेंचारी  हड़ताल

 करते हैं  परन्तु  कृषि  श्रमिक  ऐसा  नहीं  करते  |  सरकारने  गावों  में  दर  पर  राशन  देने  के

 लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  है  परन्तु  बड़  शहरों  में  औद्योगिक  श्रमिकों  को  नियंत्रित दर  पर  खाद्यान्न

 दिया  जाता  है  ।

 योजना  आयोग  ने  इन  लोगों के  संरक्षण  के  लिये  अभी  तक  कोई  योजना  नहीं  बनायी  वर्ष  1971  से

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहिन  श्रमिकों  के  लिये  आवास  स्थल  उपलब्ध  करने  की  योजना  आरंभ  की
 हुई

 है
 ae

 विजयवाड़ा  से  एलूरु  तक  मैंने  देखा  है  कि  थोड़ी  सी  राजसहायता  से  लोगों  ने  छोटें  मकान  बनाए  हैं

 परन्तु  धन  के  अभाव  के  कारण  उन्हें  कोई  सुविधाएं  नहीं  दी  गई

 मै  यह  कहता  रहा  हूं  कि  यदि  हम  अपनी  नीतियों और  विशेषकर  भूमि  सम्बन्धि  विधान

 को  पूरा-पुरा  लागू  कर ेतो  आलोचना नहीं  होगी  ।

 भूमि  सुधार  विधान  को  पारित  करने  के  बाद  दो  वर्ष  बीत  चुके  हैं  अभी  तक  कुछ  ठोस  काम  नहीं

 है  ।  50,000 से  60,000  एकर  ares  भूमि  है  जिसे  भूमिहीन  लोगों  में  वितरित  किया

 जा  सकता है  ।  यह  भूमि  10,000  से  12,000  परीवारों के  लिये  पर्याप्त  होगी

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  बायीराजू  धर्म  संस्था  है  ।  यह  एक  जाली  ट्रस्ट  इसके  बारे  में
 qa  एक  ज्ञापन  दिया  है  ।  इस  धर्म  संस्था  के  मालिक  ने  इस  ae  के  कृषि  श्रमिकों  के

 विरुद्ध  फौजदारी  मुकहमा  चलाया  है  ।  इन  फौजदारी  मुकदमों  में  43  व्यक्ति  aa  है  ।

 इस  धर्म  संस्था  ने  सरकारी  पट्टे  की  के  विकास  लिये  स्टेंट  बेक  आफ  इंडिया  से

 लगभग  3-4  लाख  रुपये  का  ऋण  लिया  है  ।

 श्री  मोहन  धारिया  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  अपनी  योजना  से  श्रमिक  वर्ग  की

 करें  न  कि  as  लोगों  की  ।  वसूली  मूल्यों  के  नाम  पर  वे  किसानों को  रियायतें

 दे  रहे  हैं  ।  छोटे  किसानों  पर  इसका  पड़ा  है
 ।

 केन्द्रीय सरकार  ने  अक्तूबर  1971  में  एक  योजना  आरम्भ  की  थी  जिसके  अन्तर्गत

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खेतिहर  मजदूरों  को  मकानों  के  लिये  भूमि  देने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  मेरा

 विचार  है  कि  केवल  भूमि  देने  की  व्यवस्था  पर्याप्त  नहीं  है  ।  an  समाप्त  किये  जाने

 के  लिये  हरिजनों  को  सवर्ण  हिन्दुओं  के  मकानों  के  आसपास  ही  भूमि  दी  जाती  चाहिये  ।

 मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ-साथ  राज्य  सरकारों  को  भी  इसी  प्रकार

 की  योजना  आरम्भ  करनी  चाहिये

 |

 मेरा  सुझाव  है  गांवों  में  सवर्ण  हिन्दुओं  तथा  हरीजनों की  वस्तीयों  अलग  अलग  नहीं  होनी  चाहिये  ।  मंत्री  महोदय  कृपया  इस  सुझाव  पर  गम्भीरता
 से  विचार करे

 में  इस  संकल्प  के  प्रस्तावक  को  एक  बार  धन्यवाद  देता  लगभग 80  प्रतिशत

 खेतिहर  कृषि  पर  निर्भर करते  किन्तु  उनके  लिये  राशन  at  दुकाने  नहीं

 कर  सकते  तथा  तब  उनको  कोई यदि  यही  स्थिति  रही  तो  देश  के  किसान  क्रांति

 तहीं  पाएगा  ।

 * sfto  एस०  कतामुतु  )  :  अत्यंत  खेद  की  बात  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  27  वष

 बाद  भी  देश  के  खेतिहर  मजदूरों  की  स्थिति  बहुत  दयनीय  है  ।

 *  तमील  में  दिये  गय  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का
 संक्षिप्त  हिंदी  रुपांतर  ।

 *
 Summarised

 translated  version  based  on  Engl  ish  translation  of  the  speech
 delivered  in  Tamil.
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 Resolution  Re.  Agricultural  labour  August  16,  1974

 ane

 एम०

 देश  में  खेतिहर  मजदूरों  की  संख्या  लगभग  4.  75.0  करोड़  है  तथा
 कुल  जनसंख्या

 लगभग  15  करोड़  है  ।  देश  के  कृषि  उत्पादन  में  उनका  40  प्रतिशत  योगदान

 है

 ।

 ही
 पर  भी  उनकी  स्थिति  बहुत  दयनीय  है

 ।
 देश  के  कुछ  भागों  में  खेतिहर  मजदूरों  को

 मजरी  50,

 से

 से  लेकर  एक  रुपया  तक  ही

 दी

 जाती  है

 |

 यदि  वे  अधिक

 जद  a

 हूँ  तो  उनकी  हत्या  कर  दी  जाती है  ay  पहले  तंजोर  जिले  में  किलेवेन्मनी  नामक
 स्थान  पर  इसीलिये  44  हरीजनों  जिनमें  महिलाएँ  को  भी  जीवित  जला  दिया  गया  |

 आन्ध्र  प्रदेश  में  अब  भी  दासता  प्रथा  को  जारी  रखा  जा  रहा  है  ।  आंध्र  प्रदेश

 विधान  सभा  में  वहां  के  कल्याण  मंत्री  ने  स्वीकार  किया  था  कि  100  खेतिहर  मजदूरों  के

 मकानों  में  आग  लगा  दी  गई  ।  सत्तारुढ़  दल  ग्रामीण  जनता  को  बिजली  और  पानी  की

 greg  देने  के  लिए  बहूत  at  बातं  काता  है  fey  उसके  कल्याण  के  लिये  वास्तव  में  कोई
 कदम  उठाने  को  dare  नहीं  है  ।

 न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  1948  में  बनाया  feed  1964  तक  कई  राज्यों  में  इसे

 खेतिहर  मजदूरों  पर  लागू  नहीं  किया  गया  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 न्यूनतम  मजूरी  का  आवश्यक  वस्तुओं  के  विद्यमान  मूल्यों  के

 साथ

 कोई  सम्बन्ध  e?  क्या न्यूनतम  मजदूरी  की  से  मज़दूरी  के  जीवन  निर्वाह  स्तर  में  कोई  वृद्धि  हुई  है  ?

 केन्द्रीय  सरकार  इसे  राज्य  का  विषय  बनाती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुसार  देश  की

 as

 लगाया  weet

 a

 शका  दे  गोफे  का  सर

 हस

 रह
 है

 fg  rare  मे तंमिलनाडू में  60  प्रतिशत  जनसंख्या  का  निर्वाह  स्तर  गरीबी  की  रखा  से  तीचा है  ।

 एक  ओर  खेतिहर  मजदूरों  को  वर्ष  में
 120

 से
 200

 दिन  तक  काम  मिलता  है  तथा
 ओर  उनको  बहुत  कम  मजदूरी दी  जाती  है  ।  1973  को  केन्द्रीय  सरकार  ने

 मजूरी  के  बारे  में  एक  नारी

 की

 fog  उस  को
 er

 क्षेत्र  देल्ली  के  खेतिहर  मजदूरों  पर  भी  लागू  नहीं  किया  गया  ।  महरौली  फारमों  के  मजदूरों

 के  साथ  दुर्व्यवहार  किया  जा  रहा  है  तथा  पुलिस  उन्हें  तंग  कर  रही  है
 ।

 मैँ  ऐसी
 अनेक  बता  सकता  हुं  ।  बढ़ाई  के  रूप  में  पजर प्  देने  के  लिये  कई  जगह  समझौते

 होते
 हैं  किन्तु  खाद्यान्नों  के  मूल्य  में  वृद्धि  को  देखकर  भूमि  के  मालिक  उन  समझौते

 को

 qa  नहीं  करते  इस  स्थिति  में  वे  नकद  मजदूरी  पसंद  करते  हैं  तथा
 पर

 ag  उत्पन्न  हो  जाते  हैं
 ।

 पुलिस  भूस्वामियों  का  पक्ष  लेती  है  तथा  खेतिहर  मजदूरों
 की

 पिटाई  करती  है  और  उन्हें  हर  प्रकार  की  यातनाएं  भी  सहनी  पड़ती  हैं  ।

 समाचार  पत्नों  के  अनुसार  राष्ट्रपति  ने  तमिल  नाडू  सरकार  के  विधेयक  को  बिना  अपनी >
 अनुमति  दिये  वापस  कर  दिया  है  जबकि  केरल  के  ऐसे  A  विधेयक  पर  केन्द्रीय  सरकार  ्

 अपनी  अनुमति  दे
 दी

 है
 ।

 ज्ञात  हुआ  है
 कि

 राष्ट्रपति  ने  यह  तके  किया  है  कि  इस  विधेयक
 पर  संस्थाओं  आदि  ने  विरोध  प्रकट  किया  है  ।  ऐसी  संस्थाएं  देश  के  खेतिहर  wa

 का  शोषण  करती  ह

 कीटनाशी  ऑषधियों  के  अधिक  उपयोग  के  कारण  खेतिहर  wage  ने  गम्मीर  बीमारियां उत्पन्न  हो  गई  हैं  किन्तु  उन्हें  कमंकार  मुआवजा  अधिनियम के  अन्तगंत  कोई  सुविधा  नहीं  दी

 जाती  ।  उनके  ऊपर  मजदूर  संघ  के  कानून  भी  लागू  नहीं  होते  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कुछ  देना  चाहता  हूं
 ।

 सिंचित  क्षेत्रों  खेतिहर  मजदूरों को

 Nw
 7

 से
 io

 eta  तक  मिलनी  चाहिये  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में
 ८

 रुपया  से
 7  रुपया  तक  मिलनी  चाहिये  ।  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  gt  देश  में  लागू  होना  चाहिये

 ।
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 कृषि  श्रमिकों  के  बारे  में  संकलन 25  1896  )
 ब बा ववनकाा्तयल्‍यल्‍ए

 c
 कर्मकार  मुआवजा  अधिनियम  तथा  मजदूर  संघ  सम्बन्धी  नियम  खेतिहर  मजदूरों  पर  भी  लागू

 होने  चाहिये  ।  खेतिहर  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एक  व्यापक  कानून

 जाना  चाहिये  तथा  उसकी  क्रियान्विति  के  लिये  एक  प्रभावकारी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आवश्यक  वस्तुओं  के  वितरण  के  लिये  सरकार  को  उपयुक्त  कदम  उठाने
 चाहिये  |

 Shri  Daga  (Pali)  :  Sir,  I  am  sorry  to  observe  that  the  concerned  ministers,
 except  the  Minister  of  Planning,  are  not  present  in  the  House.  So  many  schemes  have
 been  formulated  in  our  country  but  in  the  absence  of  this  implementation,  they  have  been
 Proved  to  be  the  futile  measures.  If  this  situation  cotninues  a  day  may  come  when  the
 country  will  have  to  face  a  revolution.

 The  Hon.  Minister  must  be  aware  of  the  seriousness  suitation.  Itis  a  matter  of
 great  concern  that  after  27  years  of  our  independence  Government  could  not  ameliorate  the
 economic  conditions  of  the  people.  They  could  not  remove  the  poverty  from  the  country.

 att  नवल  किशोर  fae  पीठासीन  हुए

 |  Suri  Kisyore  Sinna  in  the  Chair  |

 So  far  as  the  land  ceiliig  in  concerned  Government  could  not  succeed  in  implementing
 the  programme  since  they  could  not  provide  land  to  the  agricultural  labour.  After  imple-
 menting  land  ceiling  law  Rajasthan  Government  have  declaired  that  no  surplus  land  is
 available  for  the  landless  labour  in  Rajasthan.  If  this  is  the  position,  then  what  is  the  use
 of  making  land  ceiling  laws  in  the  country  ?  I  suggest  that  a  time-limit  must  be  fixed  for
 the  implementation  of  such  laws  so  that  no  manipulations  can  be  practised  by  the  vested
 interest.  It  has  also  been  observed  that  free  residential  plots  proposed  to  be  given  to  the

 poor  peasants  have  not  so  far  been  given.

 I  would  like  to  suggest  that  incentives  should  be  given  to  the  Khadi  Village  industry
 to  provide  more  employment  opportunities  to  the  landless  labour.  I  also  suggest  that  concrete
 schemes  should  be  formulated  for  the  benefit  of  the  labour  and  there  schemes  should  be
 completed  according  to  schedule.

 Minimum  Wage  Act  has  not  been  made  applicable  on  the  landless  labour.  Holi  system
 is  still  practised  in  the  villages  (Interruptions)  I  suggest  that  landless  labour  should  be

 provided  with  adequate  employment  opportunities  and  not  with  rel-ef  or  help  because  with
 the  latter  measure  the  feeling  of  self-respect  cannot  be  instilled  amongs  the  labours.

 Shri  R.  R.  Sharma  (Banda)  ;  Sir,  I  support  the  resolution  moved  by  Shri  Gadadhar
 Saha.  Before  taking  charge  of  the  Planning  Ministry,  Shri  Mohan  Dharia  championed
 the  cause  of  labour  class.  But  now  he  has  changed  his  tone.

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  मेंने  अपनी  भाषा  नहीं  बदली  है  ।

 Shri  R.  R.  Sharma:  Even  if  he  has  not  changed  his  tone,  he  cannot  claim  that  the

 economic  condition  of  the  landless  labour  has  been  ameliorated  bythe  Government  after

 27  years  of  our  independence.  Actually,  the  condition  has  become  worse.  (Interruptions)
 Land  ceiling  measures  were  taken  in  Uttar  Pradesh  also  but  I  don’t  think  even  an  inch  of
 land  has  been  made  available  to  the  landless  labour  through  these  measures.  (Interruptions)
 Shri  F.  A.  Ahmed  who  is  a  condidate  for  presidential  election  has  got  220  acres  of  land.
 Prime  Minister

 Shrimati  Indira
 Gandhi

 also  possesses  land.

 | श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  मेरा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ||  श्री

 फखरुद्दीन  अली  अहमद  यहां  उपस्थित  नहीं  है
 ।

 उनके  ऊपर  अनावश्यक  रूप  से  आरोप  लगाये

 जा  रहे  माननीय  सदस्य  इस  आरोप  को  सिद्ध  करें  अन्यथा  अपने  शब्द  वापस  लें
 ।

 ५
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 Resolutio  n  Re,  Agricultural  labour
 गिए

 Sravana  25,  1896  (Saka)

 Shri  K.  S.  Chavda  (Patan)  :  He  is  no  ta  minister  but  he  is  a  member  of  the  House

 सभाषति  महोदय
 :
 मैंने  इस  बारे  में  कोई  विनिर्णय  नहीं  दिया  है  ।

 श्री
 बूटा  fag  :

 मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  राष्ट्रपति qe
 एक  उम्मीदवार

 के  विरुद्ध  निराधार  आरोप  लगाया  है  ।  माननीय  सदस्य  से
 कहा  जाय  कि  वह  अपने  शब्द

 वापस  लें  at  आरोप  को  face  करे  |

 सभापत्ट
 पत

 म
 होदय  मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  का  आरोप  इतना  गम्भीर  नहीं  है

 लिये

 इसके  उन्हं  अध्यक्ष  महोदय  को  लिखितरुप  से  gd  सूचना  देनी  आवश्यक  समझी  जाये  |

 सदस्य  चाहें  तो  उस  आरोप  का  खण्डन  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  मोहन  धारिया  :  महोदय
 |

 आपकी  अनुमति  से  मैं  ae  चाहता  हूं  कि  श्री
 फखरुद्दीन  अली  अहमद  मंत्रि-परिषद  के  सदस्य  थे  तथा  मैं  अधिकृत  के  आधार  पर

 यह  कहता  हूं  कि  उनके  पास  आसाम  सरकार  द्वारा  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  से  अधिक

 भूमि  नहीं  है  ।

 श्री  के०  एस०  चावड़ा
 :

 मेरे  पास  यह  दस्तावेज  है  |

 सभापति  महोदय
 :

 हम  इस  समय  इस  मामले  पर  विचार  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  मोहन  धारिया
 :

 यह  मामला  वास्तव  में  गम्भीर है  तथा  मैं  सभा  को य
 आश्वासन  चाहता हूं  कि  सरकार  ने  श्री  मलचंद  डागा  के  संशोधनों  सहित  संकल्प

 को  स्वीकार  करने
 का  निर्णय  किया  है  ।  आज  देश  में  करोड़  ऐसे  भाई-बहन हैं  जिनके  पास

 ।
 हम  चाहते  हैं  कि  दलगत  भावना  से  ऊपर  उठकर  इस  सम्बन्ध  में  कोई

 एए  जाय  |

 Shri  R.  R.  Sharma  ::  Sir,  I  am  obliged  to  the  hon.  Minister  for  making  such  an  en-
 couraging  statement.  I  would  like  to  draw  his  attention  to  certain  important  points.

 Itis  a  matter  of  distress  that  the  Government  have  purchased  wheat  from  the  farmers
 at  the  rate  of  Rs.  105  per  quintal  but  they  are  distributing it  to  the  consumers  at  the  rate
 Rs.  per  quintal.  Is  it  not  profitering  on  the  part  of  Government  ?  I  suggest
 that  foodgrains  should  be  given  to  the  landless  labour  and  poor  persons  at  subsidised  rates-

 Patha  Drinking  Water  project  was  taken  up  in  1973.  It  is  said  that  this  project  would  be
 the  biggest  projects  in  Asia  of  this  nature.  A  heavy  amount  has  been  incurred  on  this
 projects  but  it  has  been  proved  totally  useless  for  the  people  of  Banda  District.  They  can-
 not  get  drinking  water  from  this  project.  I  want  that  an  effective  enquring  should  be
 made  in  this  regard.

 In  the  end,  I  would  like  to  warn  the  Government  that  if  no  concrete  steps  are  taken

 by  the  Government  to  remove  poverty  from  the  country  and  to  ameliorate  the  economic
 conditions  of  the  lebour  class  they  wil:  have  to  face  the  cor  quence  'n  future.

 Shri  R.S.  Pandey  (Rajnandgaon):  Sir,  through  this  important  resolution  the

 attention  of  the  House  has  been  drawn  to  the  landless  labour  who  are  economically  back-

 ward.

 I  would  like  to  suggest  that  Government  should  give  financial  assistance  alongwith
 the  land  to  the  landless  labour  so

 t  L ila  t  they  can  make  proper  use  of  the  land  so  provided  to

 them.
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 16  1974  कृषि  श्रमिकों  के  बार  में  संकल्प

 [Shri  R.  S.  Pandey]

 Some  people  are  against  fragmentation  of  land  with  the  plea  that  it  would  <ffcect  the
 agiiculturai  production.  I  would  like  to  draw  the  attention  of  the  HouSe  to  agricultural
 set  up  in  America  and  Japan.  In  certain  areas  in  Japan  agriculturai  farms  consis!  of
 acres  of  land.  But  the  farmers  then  are  provided  with  all  kinds  of  facilities  including  supply
 of  inputs,  marketing  etc.  by  the  Government.There  is  forty  crores  acres  cf  land  for  agri-
 culture  purpose.  72  percent  of  people  live  in  rural  areas.  20  percent  of  people  do  not  own
 any  land.  Ten  percent  of  people  have  only  one  to  ten  acres  of  agricultural  land.  Sixty
 per  cent  of  people  have  very  small  units.

 When  proposal  107  land  reforms  was  introduced  in  the  House,  the  people  transferred
 their  benami  land  to  the  members  of  their  fami  lies.  These  people  are  very  alert  and  vigilant
 and  take  counter-measures.  I  do  not  know  as  to  how  long  would  it  take  for  the  States  to
 implement  the  land  reforms  laws.

 The  people  who  possess  vast  areas  of  agricultural  land,  do  not  work  themselves.  If
 land  is  allotted  to  the  landless  people,  they  would  work  hard  and  would  certainly  increase
 the  agricultural  production.  For  the  last  27  years,  this  class  of  have  not’s  has  211  along
 been  ignored.  All  our  talk  of  socialism  and  abolition  of  poverty  would  have  no  meaning
 if  the  persons,  who  work  hard  are  not  given  the  possession  of  the  means  of  production.  With
 these  words,  I  support  the  resolution.

 Shri  Ram  Kanwar  (Tonk)  :  I  rise  to  support  the  resolution  regarding  the  agricultural
 labour.  The  representatives  who  are  elected  by  the  poor,  do  not  pay  any  attention  to
 their  woes.  Even  the  Government  has  failed  to  make  any  substantial  improvement  in
 the  lot  of  the  poor  even  after  27  years  of  independence.

 I  would  live  to  know  whether  the  acres  of  land  in  big  bungalows  has  been
 utilised  for  agricultural  purposes.

 The  landless  people  and  the  poor  do  not  have  facilities  for  getting  education,  medical
 treatment  and  I  have  been  urging  repeatedly  to  the  Government  to  allot  millions
 of  forest  land  to  the  agricultural  labour  and  the  persons  belonging  to  the  Scheduled  Castes.
 But  no  action  has  been  taken  so  far.

 The  prices  of  foodgrains  has  been  rising  day  by  day.  The  labourers  engaged  in  the
 construction  work  of  buildings  do  not  get  ration  at  resonable  prices  as  they  have  not  got
 any  ration  card.  The  list  of  such  workers  should  be  obtained  from  the  contractors  and  they
 should  be  given  ration  cards.  The  workers  work  for  about  twelve  hours,  but  get  only

 three  and  a  half  or  four  rupees  a  day.  I  would  like  know  from  the  Honourable  Planning
 Minister  as  to  what  steps  have  been  taken  to  check  their  exploitation.

 The  people  belonging  to  scheduled  castes  in  Rayasthan  and  other  States  have  been
 allotted  agricultural  land  in  the  name  of  co-operative  societies.  These  people  are  in  a

 very  desperate  poSition  even  now.  If  agricultural  production  has  to  be  increased,  the

 land  should  be  allotted  to  them  individually.

 The  Patwaris  have  been  empowered  to  procure  levy  wheat  from  farmers  in  Rajasthan.

 They  are  forcibly  procuring  wheat  from  the  farmers  and  indulging  in  all  sorts  of  consump-
 tion.  The  Government  should  pay  special  attention  towards  this.

 The  Government  should  issue  cards  to  the  poor  in  rural  areas  and  scarce  material  like
 iron  sheets,  cement  and  kerosene  oil  should  be  entered  upon  on  that  card  so  that  middle
 men  might  not  take  undue  advantage.

 श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  हमारी  आयोजना  का  प्रमुख  उद्देश्य  सामाजिक

 न्याय  रहा  परन्तु  पिछले  25  वर्षों  की  आयोजना  के  बाद  जब  हम  स्थिति  की  समीक्षा

 करते  तो  पाते  हँ  कि  उन  भूमिहीन  श्रमिकों  और  छोटे  किसानों  को  आयोजना  का  लाभ

 125



 An Resolution  Re.  Agricultural  labour  fAUL  oa gust  16,  1974

 वाय०  एस०

 नहीं  मिला  जो  देश  की  जनसंख्या  का  65  प्रतिशत  भाग  हैँ  ददनमें  सीमान्त  कृषक  और
 जातियों  तथा  अनुसुचित  जनजातियों  के  व्यक्ति  भी  शामिल  हूँ  ।  भूमिहीन  श्रमिकों

 की  संख्या  में  लगातार  वृद्धि  होती  जा  रही  है  ।  सन  1882  में  भूम्हीन  श्रमिकों  की  संख्या
 75  लाख  थी  ।  1933  में  उनकी  संख्या  बढ़कर  330  लाख  हो  गई  और  1951  में  उनकी
 संख्या  443  लाख  हो  गई  ।  यही  नहीं  उनकी  आर्थिक  विपन्नता  की  स्थिति  भी  बदतर  होती
 गई  है  |  1956-57,  की  श्रमिक  जांच  समिति  के  अनुसार  खेतिहर  मजदूर  की  औसत  आमदनी
 17०  948  से  96  बे ५ पस  प्रतिदिन  थी  ।  संभव  है  खे  तिहर  मजदूर  की  दैनिक  मजूरी  में  कुछ  वृद्धि  हो

 गई  परन्तु  कीमतों  में  इतनी  अधिक  वृद्धि  हुई  है  कि  उससे  समस्या  में  सुधार  नहीं  हुआ
 है  ।  आबादी  में  वृद्धि  होने  के  कारण  भूमि  पर  दबाव  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  रायल  कमीशन
 ने  यह  सिफारिश  की  थी  की  खेतिहर  श्रमिकों  को  अन्य  स्थानों  पर  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध
 करने  जिससे  वे  देश  के  एक  भाग  से  दूसरे  भाग  में  आ  जा  सकें  |  परन्तु  इसमें
 भी  पर्याप्त  सफलता  प्राप्त  नहीं  हुई  ।  मेरे  कहने  का  आशय  यह  नहीं  कि  हम  इस  समस्या
 के  प्रति  जागरूक  नहीं  हूँ  या  कुछ  किया  ही  नहीं  गया  ।  पांचवीं  योजना  में  न्यूनतम  आवश्यकता

 art  तैयार  किया  गया  था  ।  अगर  प्राथमिक  शिक्षा  को  अनिवायं  तो  इन
 लोगों  की  हालत  में  सुधार  हो  सकता  था  |

 विभिन्‍न  राज्यों  में  अब  तक  लगभग  9.6  लाख  हँक्टेयर  भूमि  वितरित  की  गई  है  ।

 इसमें  से  12.0  1/2  लाख  बीघा  जमीन  भूमिहीन  श्रभ्कों  को  वितरित  की  है  ।  इसमें  से

 अधिकांश  भूमि  अनत्पादक  है  ।  मेरे  राज्य  में

 गई  जो  अनुत्पादक  है  ।

 40,000  लोगों  को
 एसी

 जमीन  आबंटित  की

 अगर  हम  इस  समस्या  का  समाधान  करना  चाहते  तो  उन्हें  उचित  मूल्य  पर  आवश्यक

 उपभोक्ता  वस्तुएं  उपलब्ध  करनी  चाहिए  ।  मुद्रास्फीति  की  प्रवृत्ति  के  कारण  इन  लोगों  पर

 सबसे  अधिक  दबाव  पड़ा  है  ।

 अगर  हम  इस  समस्या  पर  प्रत्यक्ष  प्रहार  करना  चाहते  तो  रोजगार  और  न्यूनतम

 मजूरी  की  गारंटी  होनी  चाहिए  ।  योजना  आयोग  ने  जा  रोजगार  की  मार्गदर्शी  योजनायें

 बनाई  हँ  ।  अगर  इनमें  कोई  त्रुटियां  तो  उनमें  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।

 न्यूनतम  मजूरी  1948  में  पारित  किया  गया  लेकिन  अभी  तंक  कुछ
 राज्यों  ने  इस  बारे  में  कानून  नहीं  बनाये  हैं  ।  मैं  मन्तवी  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  कितने

 राज्यों  ने  एसे  कानून  बनाकर  अपने  अपने  राज्यों  में  लागू  किय  हैं  ?  महाराष्ट्र  ने  एक  अच्छा

 न्यूनतम  मजूरी  कानून  बनाया  जिसके  अनुसार  राज्य  को  तीन  जोनों  में  बांट  दिया
 है

 और

 3  रु०  से  4.  50  रु०  प्रतिदिन  के  बीच  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  की  है  ।  काम  करने  का

 समय
 6  से

 7
 घण्टे  के  बीच

 रखा
 गया  है  ।

 कानून  में  यह
 भी

 व्यवस्था  है
 कि

 मजूरी  की
 दरों  में  हर  तीन  वर्ष  के  बाद  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  ।  अगर  रोजगार  ,  प्राथमिक  शिक्षा

 और  उचित  मूल्य  पर  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  करने  की  गारंटी  दी  जाती  तो  दस  पन्द्रह
 वर्षों  के  दौरान  लाखों  लोगों  की  गरीबी  की  समस्या  का  सामाधान  करने  में  हम  सफल  हो  सकेंगे  |

 सभापति  महोदय  :  क्या  सदन  यह  चाहता है  कि  इस  संकल्प  पर  चर्चा  के  लय  समय  में  वृद्धि
 कर  दी  जाय

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  हाँ  ।
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 25  1896  (Ta)  हिन्द  महासागर  को  शान्ति  क्षेत्र  बनाना

 संलवीय

 कार्य  मंत्री  (Blo  Fo
 रघुरामया

 :  मेंने  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  से  भी  परामर्श

 किया  t  यहं  आम  राय  है  कि  दो  घण्टे  के  लिये  चर्चा  का  समय  बढ़ा  दिया  जाय  |  अब

 संकल्प  पर  30  तारीख  को  चर्चा  होगी  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  सदन  यह  चाहत  हैं  कि  चर्चा  के  दिये  दो  घंटे  का  समय  बढ़ा  feat

 जाय

 अनक  माननीय  सदस्य  :  हाँ  ।

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  (Tikamgarh) :  The  Government  has  all  along  been

 making  announcements  that  land  reforms  legislations  be  passed  and  many  of  the  State
 Governments  have  also  passed  legislations.

 in  this  connection,  but  laws  have  not  been
 implemented  as.Centre’s  approval

 is  not  accorded  to  them.  The  Ceiling  Actsent  by  M.  P.
 Government  has  not  been  given  approval.The  Urban  Property  Ceiling  Bill  has  not  been

 brought  forward  so  far.  in  the  Baghelkhand  Region  of  Madhya  Pradesh,  the  lease  of  the
 ‘and  in  occupation  of  the  landless  labour isin  the  name  of  the  landlord  and  the  landless
 labour  are  ask  ed  to  vacate  the  land  at  any  time

 The  Central  Government  should  ask  the  State  Governments  to  implement  the  land
 reforms  laws  very  Strictly.  -The  agricultural  labour  and  the  landless  labour  have  been

 llotted  land,  but  they  have  not  been  given  the  lease  deed.  The  Patwaris  and  other  officials
 are  asking  the  people  to  pay  illegal  gratification

 The  Government  of  M.  P.  had  prepared  a  scheme  to  allot  residential  plot  to  the  land-
 less  people  in  rural  areas.But  out  of g  lakh  prople,  land  has.been  allotted  to  only  6  lakh
 people.

 Mr.  Chairman  You  may  continue  your  speech  on  next  date

 ee

 हिन्द  महासागर  को  शांति  क्षेत्र  बनाना *
 INDIAN  OCEAN.  AS.  AFREE  ZONE®

 faraara  प्रताप
 fag  :  हिन्द  महासागर

 के  तटवर्ती  राष्ट्रों  को
 तट  को

 स्फ्श  h
 रने

 वाली  समुद्री  लहरें  अपने  सथ  शान्ति  का  सन्देश  नहीं  लाती  ,
 बल्कि  अब  हिन्द

 सागर  बड़े  राष्ट्रों  की  प्रतिद्वन्द्विता  का  अड्डा  बन  गया  है  ।  आणविकਂ  पतडब्बियाँ  और  नौसेना
 के  राकेटों  ने  इस  क्षेत्र  को  अशान्त  बना  दिया  है  ।

 हिन्द  महासागर  मे  अत्यारा  से  नाथे  वेस्ट  केप  और  कर  गुएलेन  से
 बहरीन

 तक  तीस  से  अधिक

 सैनिक  प्रतिष्ठान  है  ।  इस  सैनिक  तनाव  की  चरम  सीम  डिएगोਂ  गासिया  को  सेनिक  अड्डा  बनाए

 जाने  के  रुप में
 परिणत  हुई है

 ।
 अमेरिका  से

 प्रकाशित
 *'

 न्यूजवीक
 }

 कें  अनुसार  18  करोड़  डालर

 की  लगत  से  डिएगो  गासिया में  सैनिक  अड्डे  का  विस्तार  किया  जाएगा  और  हवाई  पट्टी  को

 कर  12,000  फीट  लम्बा  किया ज  जिससे  सामानवाहक  जहाज  और  बमवर्षक  विमान

 तथा  जेट
 फाइटर

 विमान  भी  उतर  सके  अमेरिका  की  प्रतिनिधी  सभा  नें  इसके  लिए  आवश्यक
 धन को  मंजूरो  द  दी  है  ।  हमारे  लिए

 और  सभी  तटवर्ती  देशों  के  लिए  यह  सिद्धांत  -  सर्वाधिक  चिंता क
 बात  है  कि  fea  भहासागर  में  एक  बड़ी  ताकत  की  उपस्थिति  के  सन्तुलन  के  लिए  दूसरी  बड़ी  ताकतਂ

 भी  उपस्थित  होनी  चाहिए  i

 00000

 घण्ट की  चर्चा

 *Half  an  Hour  discussion
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 विश्वनाथ  प्रताप

 हिन्द  महासागर  के  तटवर्ती  राष्ट्रों  को  बड़े  राष्ट्रों  की  प्रतिद्वंद्विता  का  शिकार  बनने  की  आशंका

 उत्पन्न हो  गई  है  ।

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका में  भी  हिन्द
 महासागर

 मं  बड  राष्ट्रों  की  प्रतिद्वंद्विता  के  बारे  में  आशंका

 व्यक्त  कौ  गई  है  ।  सीनेटर  cae  मि०  चेस्टर  बोल्स  और
 पेन्टागन

 के  भूतपूर्व  पदाधिकारी

 तथाਂ  सो ०  आई०
 ए०  के  निद शक  ने  अपनी  अपनी  आशंकाएं  व्यक्त  की हैं  |  न्यूजवीक  के  अनुसार  हिंद

 महासागर  में  नौसेना  की
 उपस्थिति  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  मित्र  देशों  की  उपस्थिति  के  लिए

 श्यक है
 बंगला  देश  संघर्ष  के  दौरांन  हम  इसका  अनुभव  कर  चुके  है  कि  किस  प्रकार '  इन्टरप्राइज '

 को  भेजकर  धमकी  की  राजनीति  का  आश्रय  लिया  गया  ।

 राष्ट्र  संघ  के
 विशेषज्ञों

 की  एक
 afafa

 जिसमें  रक्षा  तथा
 सामायिक

 संस्थान  के  श्री  Fo

 मण्यम्‌ द  भी  सदस्य  एक  रिपोर्ट  dare  की  जिसमें  सुपर  पावरਂ  राष्ट्रों  at
 का  उल्लेख  किया  गया  था  ।  उस

 रिपोर्ट
 की  उपेक्षा  करके  अब  दूसरी  रिपोर्ट  तेयार  की  गई

 जिसमें  आणविक  qazafaal  का  उल्लेख  नहीं  किया  है  ग्रेट  ब्रिटन  तथा  फ्रांस  का  भी

 उल्लेख  किया  गया  है  |  क्या  ऐसी  स्थिति  में  हमारा  यह  दायित्व  नहीं  है  कि  विश्व  परिषदों

 में  संकल्प  पारित  करने  बजाय
 कुछ  अधिक

 ठोस  कार्यवाही  करें  ॥
 हिन्द  महासागर  से

 बड़ी  ताकतों  को  दूर  रखने  में  राष्ट्र  संघ  की  पूर्ण  विफलता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  क्या

 नीति  अपनायंगी  !  तटवर्ती  देशों  को  अपनी  Aasat  और  प्रभुसत्ता  की  रक्षा  करने  के  लिये

 अपने  आप  को  संगठित  करना  चाहिये  ।

 अपने  देश  की  3500  मील  लम्बी  anzadia  सीमा  की  रक्षा  करने  के
 लिए

 नौसेनिक  शक्ति

 में  बृद्धि  करनी
 चाहिये

 ।  कहीं  एसा न  हो
 कि  हमें  फिर  कहीं  (SeTU  aa

 जहाजों
 का

 सामना  करना  पड़े  ।  भारत  को  अपने  गौरव  और  गुला  आधार  के  अनुरूप  इस  क्षेत्र

 a  होगी  |
 भूमिका

 निभानी

 श्री  पी०  कण  स द्व  सभापति  महोदय  यह  गम्भीर  चिन्ता  का  विषय  है  कि

 हिन्द  महासागर  में  हथियारों  की  दौड़  प्रारम्भ  हो  गई  है  ।

 हिन्द  महासागर  के  Aq  पर  दृष्टिपात  करने  से  यह  चलता
 है

 कि
 हिन्द

 महासाग९

 में  आने  के  तीन  मारें  है  ।  एक  तो  waa
 नहर

 जो  बन्द  पड़ी  दूसरा  माग  सुन्द  और
 मलाक a  । का  जलडमरू  मध्य  है  और  तीसरा  am  आशा  अन्तरीय  का  हैं  जो  सर्वाधिक  महृत्वपण

 यह  अत्यधिक  चिन्ता  की  बात
 है

 कि  महाशक्तियों  ने
 हिन्दमहासागर

 में  रूचि  लेनी  प्रारम्भ

 सयुक्त  राज्य  अमरका कर  दी  फारस  की  खाड़ी  में  तेल  का  होना  मुख्य  आकर्षण  है  |

 का  पहले  ही  बाहरीन  में  स्थायी  ata  अड्डा  “2  और
 हाल  ही

 में  उन्होंने  शाह  ईरान  की

 मित्रता  का  लाभ  उठाकर  अबू  मूसा  के  प्रवेश  दूवारा  पर  दूसर  अड्डे  का  विकास  किया
 है

 |

 Sua  की  भी  यह  प्रयास  हैः  कि  तेल  के  बल  पर  ईरान  विश्व  की  एक  महात  सैनिक  शक्ति

 बने  ।

 दक्षिण  अफ़िका
 के

 सतिक  नेता  भी  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  दौरे  करत  रहे  ह  और  कुछ

 ऐसे

 नौसेनिक  अड्डे हूँ  जहां  से  हिन्द  महासागर  में  सभी  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर
 जहाजों

 का

 ना  नियंत्रित  क्या  जा  सकता  है  ।

 आस्ट्रेलिया  के  बारे  में  भी  ऐसा  ही  कहां  जा  सकता  है  और  कोकोस  द्वीपसमूह  तक  जहाजों

 का  आना  जाना  नियंत्रित  किया  जा  सकता  >
 @  ।  दाइगो  गाशिया  हिन्द  महा  सागर के  मध्य  में

 aza  ब्लाज
 है  इसे  एक  प्रमुख  नौस  निक  ANS  नत  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।
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 16  1974  fer  महासागर  को  शान्ति  क्षेत्रा  बनाना

 लोकसभा  सचिवालय  द  वारा  तेयार  fea  गये  एकशोधपत्र  में  कहा  गया  है  कि  यदि  अमरीका
 ने  दाइगो  afar  में  एक  सम्पूणਂ  अड्डा  बना  लिया  जो  सोवियत  wa  भी  ऐसे  ही
 अड्ड  को  तलाश  करेगा  और  म हत्वपण  नौसेचनिक  हथियारों  की  दौड़  शेरू  हो  जायेगी ।

 सोजियत  रूस  में  पहले  ही  इस  दिशा  में  प्रयास  शुरू  कर  दिए  हैं  ।  सॉकरोत  gy  न
 त

 समूह
 और  सोमाली  ,  अफ्रीका  में  उनके  अड्डे  हूँ  ।  इस  उद्देश्य  से  उन्होंने  मारीशस  के  सा  थ  एक

 में  लगे

 anata  भी  किया  है  ।  टन्जानिया  के  साथ  चीन  के  अच्छे  संबंध  सर्वविदित  है  और  वे  भी  अड्डा  बनाने
 1
 ठ  ।  हमें  इस  स्थिति  में  सोये  नहीं  रहना  है  ।  हिन्द  महासागर  में  हमारी  स्थिति  अत्याधिक

 महत्वपूर्ण है
 |  अंदमान  और  निकोबार  लक्षद्वीप  और  कच्चाटिवू  में  नौसैनिक  ged  की

 स्थापना  करनी  चाहिये  ।.  हमें  मुगल  की  गलती  को  न  दोहर  कर  एक  शक्तिशाली
 नौसेना  खड़ी  करनी  चाहिये  ।  हमें  तेल  और  खाद्यान्नों  के  आयात  के  लिये  भी  समुद्र  पर  निभंर
 करन  पड़ता  है  ।  aa  नौसेना  के  लिये  रक्षा  बजट  के  जो  केवल  9.8  प्रतिशत  की  व्यवस्था
 की  गई  है  वहू  बहुत कम  है  ।  इसे  बढ़ाकर  नौसेना  को  शक्तिशाली  बनाया  जा  ना  चाहिये  ।
 इसी  से  हमरा  बचाव  हो  सकता  है  अन्यथा  हम  सम्राटों  वा  गलती  को  दोहराने  के
 सिवा  कुछ  नहीं  कर  सकते  |

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेंद्र  पाल  tag)  :  सभापति  मैं  भी  माननीय
 सदस्य  की  भांति  हिन्द  महासागर  में  होने  वाली  विभिन्‍न  घटनाओं  से  चिन्तित  हुं  ।  दाइगों
 गाशिया  से  संबंधित  से  हमास  और  अन्य  तटीय  देशों  का  चिन्तित  हो  ना  स्वाभाविक
 है  ।  हमने  कई  बार  कहा  हैकि  इससे  भारत  सरकार  को  भी  चिन्ता  हो  रही

 सर्वाधिक  महत्व  की  बात  यह  है  कि  हमें  क्या  करना  चाहिए  |  में  स्वेप्रथम  यह  निवदन
 करना  चाहता  g  कि  इससे  भारत  तथा  अ  न्य  तटीय  देश  भी  संबंधित  हैं  ।  इस  संबंधित  में  हम
 जो  भी  ard  करेंवह  उन  देशों  के  साथ  मिलकर  किया  जाना  चाहिये  जिनके  विचार  हमार  विचारों
 के  अनुरूप  हैं  ।  विगत  समय  में  हमने  वास्तव  में  ऐसा  ही  किया  है  ।

 aaa  में  इस  मामले  पर  कई  बार

 1971,  1972  और  1973  में  पारित

 हुई  है  और  हमने  1965  से  सक्रिय
 भूमिका  निभायी  है  ।  होने  वाले  संकल्पों  को  हमने
 न  केवल  anda  दिया  अपित  अन्य  देशों  के  साथ  उन्हें  पेश  भी  कि  इन  प्रस्तावों  में  हिन्द
 महासागर  को  शान्ति  का  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  है

 है  ।

 जो  बड़ी  शक्तियों  की  प्रतिस्पर्धा  से  maa

 दाइगो  गारशिया  के  बारे  में  हमने  ब्रिटेन  और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  प्रयास  का  विरोध
 किया  है  और  हमने  द्विपक्षीय  एवं  बहुपक्षीय  बातचीत  के  दौरान  यह  बात  भी  उठाई  है  ।

 हिन्द  महासागर  संबंधी  हमारी  नीति  के  तीन  मुख्य  उद्देश्य  है  अर्थात्‌  देश  कीਂ
 गहरे

 समुद्र  में  नौवहन  ate  हिन्द  महासागर  को  शान्ति  का  क्षेत्र  बनाए  रखना  जिसमें  परमाण  शस्त्लों
 संबंधी  तनाव  न  हो  ॥

 हमारे  दूवारा  इस  संबंध  में  अब  तक  जो  प्रयास  किये  गये  है  उन  सबका  उद्देश्य  यहीਂ  रहा
 है  कि  इसके  विरुद्ध  विश्व  में  जनमत  तैयार  किया  जाय  ।  इसके  अलावा  कोई  ठोस  कार्य  करना
 हमारे  लिये  बहुत  कठिन  है  |  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  हिन्द  महासागर  को  शान्ति  का  क्षेत्र
 बनाए  रखना  बड़ी  शक्तियों  की  इच्छा  पर  निभेर  करता  है  ।  भारत  या  अ  न्य  कोई  देश  उनके
 विरुद्ध  कायंवाही  नहीं  कर  सकता  ।  हम  तो  विश्व  के  विभिन्‍न  मंचों  पर  इसका  विरोध  कर
 सकते  हैं  ।  हमने  ऐसा  करने  में  कोई  कसर  नहीं  छोड़  रखी  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं
 ही  स्वीकार  किया  है  कि  अमरीका  में  भी  इसके  विरुद्ध  जनमत  बनने  लगा  है  |
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 सुरेन्द्र  पाल

 बातचीत  की  थी  । मैंने  स्वयं  दो  मास  पूर्वे  fata  में  इस  संबंध  संबंधित  मन्त्री  ने

 आश्वासन  दिया  था  कि  ब्रिटेन  सरकार  areal  गार्शिया  के  बारे  में  जल्दबाज़ी  में  फंसला  नहीं
 करेगीਂ  |  वे  अपनी  रक्षा  आवश्यकताओं  की  पुनरीक्षण  करना  चाहते  हैं  और  राष्ट्र  मंडलीय  देशों

 का  मत  जानना  चाहते  हैं  ।  उनका  केवल  यहीं  कहना  है  कि  वे  weaaray  में  कोई  फैसला  नहीं

 करेंगे  |

 श्री  बी०  ato  नायक
 परन्तु

 वे  तो  निर्माण  रहे  हैं  ।

 श्री  सुरेद्र  पाल  fae  :  इसका  अनुसमर्थन  किया  जाना  है  ।  अमरीका  को  निर्माण  कार्य

 प्रारम्भ  करने  से  पु  वहां  की  सरकार  की  स्वीकृति  लेनी  होगी  |  अभी  तक  वह  मिली  नहीं
 |  |

 है  हमार  प्रयासों  का  ag  प्रभाव  पड़ा  है  कि  अब  वे  स्वीड्वाति  देने  में  हिचकिचा  रहे  हैं  ।

 वे  मामले  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  हमें  कहां  तक  सफलता

 मिलेंगी  ।

 जहां  तक  शक्तिशाली  नौसेना  रखने  का  विचार  है  मैं  माननोय  सदस्य  से  पूरी  तरह  a

 सहमत  हुं  और  मुझे  विश्वास  है  कि  रक्षा  मंत्रालय  इस  आवश्यकता  को  पूरा  करने  का  हर  सम्भव

 प्रयास  कर  रहा  है  ।  इसमें  बहुत  से  dal  की  रक्षा  का  प्रश्न  है  और  मेरे  विचार  में  कोई  भी

 बाहर  की  शक्ति  इन  देशों  की  रक्षा  का  दायित्व  अपने  ऊपर  नहीं  ।  हमें  अपनी  रक्षा  स्वयं

 करनी  होगी  और  दूसरों  के  सहयोग  से  सुदूढ़  रक्षा  व्यवस्था  कायम  करनी  होगी  ।  हम  इस

 समस्या  का  सामना  इसी  ढंग  से  कर  सकते  हैँ  ।

 हम  अपनी  ओर  से  हर  संभव  प्रयास  करते  रहेगे  हम  अन्य  देशों  के  साथ  मिलकर  प्रयास

 कसते  रहेंगे  कि  हिन्द  महासांगर  शॉन्ति  का  क्षेत्र  बनी  र्हे  ।  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  हम

 कहां  तक  सफल  होंगे  परन्तु  हमें  अपने  प्रयास  जारी  रखने  होंगे  ।

 श्री  पी०  ७७ क्‌०  देव  :  मैं  केवल  ae  स्पष्टिकरण  चाहता  हूं  कि  कया  सरकार  नौसेना  में  सुधार

 करने  के  लिये  और  धन  कीਂ  व्यवस्था  करेगी  और  अनुपूरक  मांगें  पेश  की  जायेंगी  ।

 श्री  ata  पाल  fag  :  इस  बात  का  उत्तर  देने  ते  पूर्व  मैं  ag  कहना  चाहूंगा  और  यह

 मुझसे  नज़र  अंदाज  हो  गया  कि  जहां  तक  हमारी  जानकारी  है  हिन्द  महासागर  में  सोवियत  रूस

 al  कोई  अड्डा  नहीं है  |

 जहां  तक  नौसेना  के  लिए  अधिक  घने  की  प्रश्न  यह  मामला  रंक्षा  मंत्रालय  से  संबंधित

 मुझे  विश्वास  है  कि  भारत  सरकार  एवं  रक्षा
 यह  जानकारी  उन्हें  भेज  दी  जायगी  ।

 मंत्रालय  नौसेना  को  सुदृढ़  बनाने  का  हुर  सम्भव  प्रयास  कर  रहा  है  और  हमारे  देश  की  समुचित

 रक्षा  की  जाएगी  |

 तत्पदचात्‌  लॉक  सभा  19  1974/28
 1596  (a8;

 के  ग्यारह  बजे

 तक  क  लिए  स्थगित  हुई ।

 The  Lok  sabha  then  adjourned
 tll  eleven  of  the  Clock  on  Monday,  the  19th  August,  1974/Sravano

 28,  1896  (saka)

 aS  ET  cee  eet

 130

 भाग्स०मु०्ना०--बिं०  7-27
 लोक

 (490


